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 सातवां  प्रतिवेदन  REX

 विधेयक  पुरःस्थापित  र५  ५१-५२

 (१)  संविधान  १९६२  अनुच्छेद  XX

 क  का  रखा  जाना  कौर  अनुच्छेद  १६७  का  संशोधन )  टीका

 राम  पालीवाल  २५४१

 (२)  दिल्‍ली  कमी  सुधार  १९६२  नवल

 प्रभाकर  २५५२

 (३)  संविधान  विधेयक  १९६२  ३४३  का

 च०  का ०  भट्टा चा यें  २५५२

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  ८७ख  का

 BURR—-ER स०  ato  हिंदी  का--वापस  लिया  गया

 विचार करने  का  प्रस्ताव

 भारतीय  समुद्र  बीमा  विधेयक  स०  fo  भागने

 राज्य  सभा  की  सिफारिश  से  सहमति  का  प्रस्ताव  RARA-BR

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  र  ध्यान

 गाजियाबाद  सहारनपुर  खंड  में  गाड़ियों
 की

 टक्कर
 रश  ६६-६८

 संविधान  संशोधन  विधेयक--(भ्रनुच्छेद  २२६  का  ato

 च०  wat

 घिरा करने  का  प्रस्ताव  Qw2—o¥

 मध्य  प्रदेश  में  खनिजों  पर  स्वामित्व  के  बारे  मं  राधे  घंटे  की  चर्चा  rea  FAQ

 संक्षेपिका  RAOSHER ३

 he:  मौखिक  उत्तर  वाले  प्रश्न  में  किसी  नाम
 पर

 अंकित  यह
 न  चिन्ह  इस  बात  का  ढोलक

 ई  हि  ser  को
 सभा  में  उसी  सदस्य  ने  घाव  में  पूछा था  ।



 लोक-सभा  वाद-विवाद
 क  आ  औ

 लोक-सभा

 रख
 rear}

 Lae  १८८४  (a5)  |

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 नागालैंड  की  स्थिति

 Set  हरिन  -) 1*५  १८.२
 Latt  dto  चं०  दार्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागालैंड
 के

 चीफ  एक्जीक्यूटिव  कौंसिलर  श्री
 शिलू

 श्राश्मो  पिछले  जून  में  प्रधान

 मंत्री से  मिले  थे  कौर

 उन्होंने  स्थिति  का  क्या  मूल्यांकन  किया  है  att  ताग  सुधार  के  लिये  क्या  सुझाव  है
 ?

 pacts  कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  स०  चल  हों ।

 श्री  शिलू  ग्राहको  का  यह  मूल्यांकन  था  कि  विद्रोहियों  का  नैतिक  स्तर  निम्न  है  शरीर

 कुछ  समय  तक  उनकीਂ  कार्यवाहियों  के  लिये  केन्द्रीय  निदेश  श्रस्तित्वह्वीन  रहा  |  छोटे  छोटे  जिनमें

 विद्रोही  बढ़  गये  में  धन  शर  उपकरणों  का  प्रभाव  था  |  श्रीਂ  शीला  भ्राप्मो  का  भावी

 कार्यवाही के  बारे  में  जिससे हम  vara  यह  था  कि  वीकार्य  कार्य  वर्तमान  ढंग  पर  फिया

 जाता
 रहे  यदि  श्रावश्यक  तो  इसे  बढ़ाथा  जाये  कौर  विद्रोहियों  के  विरुद्ध  सुरक्षा  बल

 कड़ी  कार्यवाही  करें  ।

 श्री  giana  साथर
 :  उन्होंने  किन  प्रशासनिक  कर्मचारियों  की

 के  बारे  में  उल्लेख  किया  था  ate  इन  कमियों  का  क्या  स्वरूप  है  और  इस  पर  सरकार  कीਂ  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 fait  स०
 चु

 जमीर
 :  वास्तव  में  वह  यहां  सामुदायिक  विकास  सम्मेलन  में  भाग  लेने  ७

 थे  att  उन्होंने  नागालैण्ड  सचिवालय के  संगठन  कौर  विभिन्न  विभागों के  लिये  निदेशालय  स्थापित

 करने  के  बारे  में  कुछ  प्रशासनिक  मामलों  पर  भी  विचार  किया  कौर  उनका  विश्लेषण  किया  ।

 मल  न्य  में

 ठद्
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 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर
 :  विद्रोही  नागाओं की  स्थिति  किस हृद  तक  कमजोर  की  गयी  है

 और  राष्ट्रीय  एकता  के  जरिये  क्या  ole  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  स०  qo  सुरक्षा  बल  विद्रोहियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  कौर
 wr  विद्रोहात्मक  गतिविधियां  कम  हुई  हैं  ।  वे  केवल  उनको  हराते  ही  नहीं  हैं  बल्कि  जो  लोग

 विद्रोहियों  की  सहायता  कर  रहे  उनको  भी  गिरफ्तार  करते  हैं  ।  वास्तव  में  सुरक्षा  विनियमों

 में (ा जैण्ड  सरकार  को  उन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करने  जो  ऐसी  कार्यवाही  में  भाग  ले

 रहे  अनुज्ञा  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  माननीय  संसदीय  सचिव  ने  मेरे  राष्ट्रीय  एकता  भोर  विद्रोहियों
 की  स्थिति

 को
 saat

 बनाने
 की

 दढ़  के  बारे  में  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया है

 परिधान मंत्री  तथा  वैदिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणु  शक्ति
 मंत्री  जवाहरलाल  :

 दो  विधेयक  प्रस्तुत  fra  गये  है  जिनका  यही  उद्देश्य  है--दो  नागालैण्ड  विधेयक  |

 Tat  do  चं०  फार्मा  क्या  feat  का  अपनी  गतिविधियां  बढ़ाने  के  लिये  हाल  ही  में

 पाकिस्तान  जाने  कौर  फिर  श्रमरीका  जाने  की  नागालैण्ड  में  कोई  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 fat  स०  qo  जमीर  :  निश्चय  ही  ।  विद्रोहियों  पर  कुछ  प्रतिक्रिया  हुई  है  क्यों  कि  लोग

 जानते  हैं  कि  स्वतन्त्रता  संभव  नहीं  है  शौर  उसका  wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  frat  एक  ब्रिटिश

 aT  ee  है  शर  इसलिये  वह  हर  जगह  नागाओं  वा  मामला  नहीं  उठा  सकता  |

 श्री  हेम  awa
 :

 क्या  में  जान  रास्ता  हुं  फि  क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  के  y in3 ¢ ft  नामक  एक

 समाचार  पत्र  ने  एक  शदचर्यजनपा  तथ्य  प्रकट  पिया  है  कि  सरकार  के  पास  कुछ  कागजात  जिनसे

 पता  चलता  है  कि  waar  स्थित  कुछ  जिनमें  ब्रिटेनवासी  और  भारतीय  संयुक्त  रूप  से  मालिक

 धन  देकर  नागा  विद्रोहियों  की  सहायता  कर  रहे  यदि  तो  क्या  श्री  दिल  कौर  wae

 प्रधान  मंत्री  ने  उस  मामले  पर  विचार  किया  था  ?

 fait  स०  qo  जमीर  :  प्रशासनिक  मामलों  फे  अतिरिक्त  ऐसे  किसी  मामले  पर  श्री  शिलू

 भाओ  3  साथ  बातचीत  नहीं  की  गयी  थी  ।

 fait  जयपाल  क्योंकि  इन  दो  बिलों  जिन्हें  प्रधान  मंत्री
 जी

 ने  उपस्थापित किया

 इस  भावी  नागालैण्ड  राज्य  के  लिये  लोहा  सेवा  आयोग  ५  बारे  में  कोई  जिक्र  नहीं  कया  मैं

 जान
 सकता  हूं  कि  क्या  पिछले  जून  में  बातचीत  दौरान  इस  नये  राज्य  के  जहां  तक  संभव

 स्थानीय  व्यक्तियों  का  कोई
 जिक्र  कियां

 गया  था  ?  क्या  Saat  कोई  विशेष  मांग  या  सुझाव

 रखा  गया  था  ?

 foil  जवाहरलाल नेहरू  :  जहां  संभव  स्थानीय  व्यक्तियों  के  बारे  में  क्या  सुझाव

 गन्ना  जयपाल  सिंह  :  क्या  पिछले  जून  में  बातचीत  a:  दौ'रान इस  बात  का  कोई  उल्लेख  किया

 गया  था  कि  कुछ  समंय  कम  से  कम  कुछ  वषों  सेवायें  शादी  जहां  तक  संभव

 केवल  नागा  लोग  ही  हों  ?
 eee  oni

 मूल  अंग्रेजी  में
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 eat श्री  जवाहरलाल  नन्हू  है  यह  नागा  Tatਂ  अभाव

 में  होगा  att  यह
 उप  परान  है  ें पहुं  उनें  पूर्ण  नागा  लोगों  ४  कुछ  विशेष

 ज्ञान  की  अवद्य वा  है  ।

 चोको  क  faa  वस्तु  विनिमय  सौदा

 ध

 |  नी  सूद घ  उसदा

 T*YLE
 ।

 पु०  ना०  खां

 ।  पो  बसुमती

 श्री  स०  नच०  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  तंज  पह  ब  कर  गय  रेंग ेf

 क्या  यह
 राज्य  व्याप  mis  प  चेन  ो  कोई  वस्तु  विनिमय  सौदा

 किया  है

 ate
 हां

 प्ले  कोने  पेਂ  para ica  जायेगा ;  शर

 यह  वस्तु न  ara  st
 ।  देशों  11  गधा  है

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  wets  मंत्री  मनु भाई

 हा  !

 गਂ
 उकेरा  प्री  इक  दा  q°  नदी ड़  अस्ल थू  गिंज  शर  र

 रेशे  वाला  धागा  ।

 लगभग  Yo  प्रतिशत चेल  के  ।'  pace  care

 oe
 पश्चिम  पाइबस  पुर्व 5/फं र.  म  ai,  गोपुर  कौर  कनाडा  के  देश  ।

 प् सुबोध  न  4.  कु  1  तन  चन  पग  निर्वात किया  जाता  है  ।

 pot  मनुभाई  TT  १९६२  पहल  व महू ना  थे  2, 20,000  टन

 निर्यात  किया  है  प्रौढ़  हमने  2,20,000  टन  कौर  HTT  व  श्रीवास पर  संविदा  किया  है  ।

 वर्ष  १९६२  में  यह  VY, 20,000  टन  दोना  |

 श्री  सुबोध  हुएदा  इग देशों  को  चेतेਂ  विरति  लिये  कोई  समय-सीमा  रखी  गयी

 ?
 षड्

 ar
 श्री  मदुराई  जाह  :  हम  पर  gi  संविदा  मारते  हैं  ।  परन्तु  हाल  में  ही

 हमने  वर्ष  १९६३  fs  लिये  कनाडा  कंਂ  मंड  '  में  १,००,०००  टन प  श्रवनीय  संविदा  किया है  ।  यह

 निर्यात  १९६३  में  फिया  जायेगा  ।

 श्री दे  द०  पुरी  :  इन  वस्तु-्विनिमय  सौदे  पर  fara  को  क्या  लाभ  अथवा  हानि  होगी
 ?

 श्री  सुभाष  दाह :  हानि *
 बारे  मे  बताना  लो'.-हित  ठप्पा  नहीं  है  ।  परन्तु  इससे

 सम्बन्धित  सदस्यों  को  पता है
 fer  यह  सौदा  पहने  कं  प्रेक्षा  ATT  है  ।

 pet  a aS

 ग्रेजी  में
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 fat  ao  चं०  चाहे  वह  वस्तु-विनिमय  सौदा  यह  चीनी  के  लिये  किसी  मूल्य  के

 ग्राघार  पर  किया  जाना  चाहिये  था  ।  चीनी  का  क्या  मूल्य  निर्धारित  गया  |  ?  कौर

 बाजार भाव  क्या  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  सामान्य  मूल्य  जो  निर्धारित  किया  गया  वह  श्रौसतन  झ्राघार  पर

 लन्दन  में  प्रचलित  दैनिक  मूल्य  वह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर  उस  पर  कुछ  प्रीमियम है  जो  हमारी

 चीनी  लेने  वाले  हमें  वापस  देते  हैं  ।

 गप्पें  बेंकटासुब्बया  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  झ्रायात  की  जाने  वाली  एक  वस्तु

 उर्वरक  है  ।  कितनी  मात्रा  का  area  किया  गया  है  ake  जापान  से  प्राप्त  किये  जाने  वाले

 उर्वरकों  की  उसका  क्या  म्याह  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  मुख्यतः  उकेरा  ऊरिया  हैं  ।  यह  कुछ  प्रत्य  वस्तु  के  साथ  ८३,०००

 ऊरिया  है  |  उर्वरकों  के  मूल्य  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  भ्राधारित  हैं  ।

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  सौदे  में  सरकार  को  हानि  है

 इसीलिये  सरकार  का  सहारा  लेना  चाहती  है
 ?

 श्री  भाई  शाह  :  एसा  नहीं  है  ।  यह  उस  विधेयक  के  प्रस्तुत  है  जिसे  अधिनियम बनाया

 हे  इस  सदन  ने  स्वीकार  किया  है  ।

 निर्वात  संबद्ध

 रामेश्वर  टाटिया
 *Y¥Qo

 श्री  ह: ह ५  ला०  त्रिवेदी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मुदलियार  समिति  की  रिपोर्टें
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार ने
 निर्यात  संवर्धन

 के  संबंध  में  कोई  निश्चय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 कौर  सरकार ने  मुदालियर  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हैं  कौर

 देश  से  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कई  उपाय  किये  हैं  ।  निर्वात  संवर्धन  योजनाश्रों  का  पुनर्विलोकन  किया

 गया  नायाब  में  कमी  प्रौर  उत्पादन-शुल्क  सम्बन्धी  योजना  को  सरल  बनाया  गया  कुछ

 हद  तक  निर्यात  अय-कर  की  छूट  दी  गयी  वाणिज्यिक  व्यवसायियों  के  साथ  निकट  सम्पर्क

 बनाया  गया  है  ait  निर्यात  संवर्धन  के  लिये  प्रशासनिक  व्यवस्था  दृढ़  की  गयी  है
 ।

 कुछ  कौर

 उपाय  भी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  रामेश्वर  टांटिया :  कया  मुदालियर  समिति  ने  राय-कर  पर  छूट  भ्र रेलवे  भाड़ा

 में  कमी  की  सिफारिश  की  थी  ate  यदि
 तो

 उस  पर
 सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया
 है  ?

 tra  अंग्रेजी  में
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 श्री  मनुभाई  शाह  :  इस  सदन  को  कौर  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि  हमने

 निर्यात  विक्रय  पर  शिरास-कर  छट  के  रूप  में  प्रथम  कदम  के  तौर  पर  पिछले  वित्त  विधायक  में

 ५  प्रतिश्त  की  छट  दी  है  ।  हिसाब  लगाने  के  तरीके  को  भी  इतना  सरल  कर  दिया  गया  है  कि

 छुट  निर्यात  विक्रय  पर  विधिक  विक्रय  के  अनुपात  में  दी  जायगी  भ्र ौर  प्रत्येक  निर्यातकर्ता  को  पता  है

 कि  उसको  कितनी  छंट  दी  जायगी  ।  रेलवे  भाड़ा  में  कमी  करने  के  बारे  मैंगनीज़

 समेत  कईं  वस्तु  पर  छूट  दी  गयी  है  इस  छूट  के  फार्मूला  में  अ्रधिक  वस्तुप्नों  को  शामिल

 करने  ait  निर्यातक  द्वारा  निर्यात  किये  जानें  के  बाद  छूट  की  रकम  का  दावा  करने  की  प्रपेक्षा

 सीधे  ही  छूट  देने  के  तरीके  बनाने  के  बारे  में  रेलवे  मंत्रालय  से  निरन्तर  बातचीत  हो  रही  है
 ।

 रामेशवर  टांटिया  :  क्या  सरकार  झ्रायात  नियत  के  लिये  एक  स्थिरीकरण
 निधि

 बना  रही  है  कौर  यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है
 ?

 for  सुभाष दाह  :  यह  प्रदान  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता  परन्तु  में  वह  कहने
 को  तयार

 हूं  ।  जैसा  कि  में  ने  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  दूसरे  सदन  में  चर्चा  के  समय  बताया  था
 कि

 हम  एक  निर्यात-रायात  स्थिरीकरण  निधि  बनाने  की  स्ट्रेच  रहे  हैं  ।  यह  २  करोड़  डालर

 १०  करोड़  रुपये  से  होगी
 !

 fait मां  ato  में  जानना  चाहता  हूं  कि  मुदलियार  कमेटी  की  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  क्या  एक्सपो  के  बढ़न  की  दिखाई  देती  है  wie  प्रभी  तक  क्या

 वह  बढ़ी  है  और  क्या  इस  दिशा  में  जो  एक्सपोर्टेज़ं  उनको  कोई  ट्रेनिंग  दी  जा  रही

 fara  महोदय  :  बहुत  से  सवाल  एक  ही  बार  में  करने  की  कोशिश  न  करें  ।

 fat  मनु भाई  दाह  sa  पर  सब  जिन्दा  हैं  ।  आ्राहिस्ता  कुछ  परिणाम  झरा  भी

 हैं  ।  सारा  स्ट्रक्चर  जो  है  उसको  चेंज  करने  में  काफी  देर  लगती  यह  कोई  चीज़  ऐसी  नहीं

 है  कि  बटन  दबाया  कौर  कल  पानी  निकलने  लग  गया  ।  जरूर  उसकी  कुछ  आशावादी

 बातें हैं  ।  पहले  से  थोड़ा  थोड़ा  इम्प्रूवमेंट  भी  हो  रहा  है  ।  जहां  तक  अलग  माननीय  सदस्य

 की  बातों  का  सम्बन्ध  मेंने  सब  एन्यूम रेट  किए  हैं  कि  कया  क्या  चेंजिज़  हो  रही  हैं  प्रौढ़  नई

 क्या  चेंजिज़ हम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  यह  सच  हे  कि  चीनी  पर  लगभग  १२  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कमाने

 के  लिये  लगभग  ga'/,  करोड़  रुपये  बोनस  के  रूप  में  दिये  जायेंगे
 ?

 श्री  मनु भाई  एसी  बात  नही ंहे  ।  वास्तव  चालू  वर्ष  में  हमें  लगभग  १८  करोड़

 रुपये  या  १९  करोड़  रुपये  की
 की

 शीराज़ा  है  जो  पिछले  वर्ष  से  लगभग  दुगनी है  पहले

 के  वर्ष  से  काफी  अधि  है
 ।

 सहायता
 की

 समूची  रकम  के  बारे  में  सारा  फार्मूला  सदन  द्वारा

 स्वीकृत  विधेयक  में  दिया  गया  है  ।  विभिन्न  मंडियों  के  लिये  यह  भिन्न  है  ।  एक  प्राथमिकता  मंडी

 हैं  कौर  एक  परम्परागत मंडी  हूं
 ।

 परम्परागत  मंडी  में  यह  ३  रुपये  से  ३  .  ee  रुपये  हो  सकता  है  |

 प्राथमिकता मंडी  जहां  हमें  sear  विनिमय  मिलता  यह  २  कौर  ३  रुपये  के  बीच  हो  सकता

 है  ।

 rat त्यागी
 :  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 THIET:
 यक्ष  महोदय  में  बाद  में  उनको  कौर  दूंगा

 ।

 मूल  wit  में
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 कन्नी  इमाम
 लाल  सरकार

 :
 क्या  मुदलियार  समिति  ने  कौर

 निर्यात  नीति  में  कुछ

 मूल  परिवर्तन  करने  की  सिफारिश  sie
 याद

 तो  वे  सिफारिश  क्या  हैं
 ह

 pat  मनुष्य  ्  मैंने  सभा  के  समक्ष  एक  विवरण  रखा  था  जिसमें  ये  सब  बातें  बताई

 गयी  थीं  कि  mara  के  बारे  में  हमने  कौन  सिफारिशें  स्वीकार  कीं  ak  निर्यात  के  ब  रे  में

 कौन सौ  सिफारिशें  स्वीकार कीं  ।  उसके  कई  प्रश्नों के  उत्तर  में  मेंने  उन  कदमों  के  बारे

 में  जो  हम  उठा  रह  हैं  ।

 दाजी  :  क्या  सरकार  ने  निर्यात  में  वृद्धि  के  लिये  कोई  किस्म  नियंत्रण  लाग  किया  है
 |

 श्री  मनु भाई  शाह  :  में  सभा  के  समक्ष  एक  विधेयक  ला  रहा  हूं  ।  हम  किस्म  नियंत्रण  को

 कानून  बना  रहे  हैं  परन्तु  यह  बात  की  वस्तु ग्र ों  के  शामिल  होने  के  तरीक  भ्र ौर  जिस  तरीके

 दस  वर्ष  के  भीतर  देश  में  सभी  वस्तु भ्र ों  को  इसमें  शामिल  करना  चाहते  शादी  शीघ्र  ही  सभा

 के  समक्ष  होंगे  |

 श्री  स०  ato  बजाज  निर्यात  के  लिय  दी  गयी  श्रनुप्ररणा  के  क्या  मध्यम

 श्रेणी  ae  कपड़े  के  निर्यात  में  कोई  विधि  हुई  है
 ?

 बैन  wars शाह  :  जहां  तक  कपड़ा  उद्योग  का  सम्बन्ध  हम  सामान्य  बहि शुल्क के  बारे

 में  यू  रोपीय  सांझा  जिससे  हमारे  कपड़ा  व्यौपार  पर  बड़ा  भारी  प्रभाव  के  साथ  भी

 झगड़ रां  हैं  ।  भ्र फीका  ie  एशियाई  क्षेत्रों  के  कई  नगरों  जिन्हें  हम  शरापना  कपड़ा  बेच  र  हे

 अपनो  कपड़ा  मिलें  स्थापित  कर  ली  हैं  ।  इसके  बावजूद  मुझे  विश्वास  हैं  कि  हम  उतनी

 मात्रा  का  ग्रसित  का  निर्यात  कर  सकेंगे  ।

 थी  त्यागी :  क्या  ऐसे  मामले हैं  war  किवी  विशेष  वस्तु  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के

 लिये  दिये  गये  बोनस  ate  अन्य  को  रकम  उत
 वस्तु

 के  निर्यात  से  विदेशो  मुर  को

 ara  से  अघिक  हो
 ?

 1 |  मनतनभ 13 १न्द  पेड  मझ  एसो  वस्तु  का  पता  नहीं  है  i

 श्री  त्यागी
 aay

 श्री  मनु भाई  शाह  यह  कप  श्रेणी  में  नहीं  ।

 सथ  खात  कल्याण  fra

 श्री  प्‌०  कुन्दन

 थी  घर  र०  च्क्र्ती :
 TFYRR.  श्री  ई  Fo  गोपालन

 श्री

 बया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रति  श्रम  कल्याण  संघों
 ae  was

 खान
 मालिकों  की  बराबर

 ewe
 यह  मांग  रही  है  कि  श्रमिक  श्रम  कल्याण  निधि  के  लाभ  कारखाने के  मज़दूरों  को

 भी
 दिय  जायें  ;

 अंग्रेजी  में
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 क्या  बिहार
 राज्य

 सरकार  मजदूर  सलाहकार  बोर्ड  ने  भी  उस  मांग  का  समर्थन

 किया है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  खान  श्रम  कल्याण  निधि  म्रधिनियम  में  संशोधन

 करने  के  लिय  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 शम  धौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  )  इस  मामलें  में  कुछ  ७५ ग्रभ्याव इत दन

 किये गये  हैं  ।

 हां  ||

 || नहीं

 प०  कुन्दन  :  क्या  सरकार  को  इस  निधि  की  बढ़ती  हुई  विकासोन्मुख  गतिविधियों  पर

 बढ़ते  हुए  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये  भ्रामक  निर्यात को  a /,  प्रतिशत से  बढ़ा  ¥'),  प्रतिशत

 करने  के  बारे  में  कोई  प्रार्थना  मिली  यदि  तो  उस  पर  सरकार
 की

 कया  प्रतिक्रिया  हुई  है  |

 श्री  हाथी
 :

 इस  समय  इसको  बढ़ाने  का  का  कोई  इरादा  नहीं  है
 ।

 fot प०  कुन्दन  क्या  यह  सच  है  कि  कल्याण  निधि  के  अ्रन्तगंत  कल्याण  कार्यों में  was

 के  निर्यात  के  लिय  कार्य  करने  वाले  कर्मचारी  नहीं  ara  यदि  तो  क्या  सरकार  इसको

 उन  कमंचारियों  पर  लागू  करन  के  बारे  में  विचार  करेगी
 ?

 श्री  हाथी
 :

 यह  कारखाने  के  कर्मचारियों  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 थ्री  कछवाय  :  भ्रमण  मजदूर  कल्याण  निधि  में  कितनी  रकम  साल  में  राती  है  कौर  उसे

 किस  हिसाब  से  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  खर्चें  किया  जाता  है
 ?

 श्री  हाथी  :  २५  लाख  रुपया  है  इस  साल  ३४  लाख  रुपये  के  खर्चे  का  अ्रनूमान

 है  ।  लेकिन  wl  बैलेंस  में  २०६  लाख  रुपया  है  ।

 कपड़ा  मजूरी  ats  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना

 1५२२.  श्री  स०  Alo  बर्जी  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे

 शक

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कुछ  कपड़ा  मिलों  ने  मजूरी  बोर्डे  की  सिफारिशों  को  कभी  तक  Ay ;Ta~

 कवित  नहीं  किया  है  ;

 यदि  तो  उन्हें  कार्यान्वित  कराने  के  लिय  क्या  ठोस  करने  का  सरकार

 का  विचार  है  ;  ौर

 (  )  क्या  कोई  विधान  प्रस्तुत करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 बित  शोर  रोजगार
 संथानम  सें  अम

 मंत्री
 :  ४१०  दिनों  में  से  केवल  १४५

 मिलों जिनमें  चार  या  तो  बन्द  हो  गयी  हैं  या  परिसमाप्त  हो  गयी  सिफारिशों  को  लागू  नहीं
 किया

 है

 ate  दोषी  मिलों  द्वारा  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  न  करने  के  कारणों  का  पता

 लगाया  जा  रहा  जांच  पूरी  होने
 पर

 इस  मामले  में  ००७  का्यवाह्दी  करने  पर  विचार  किया  जायेगा नन  न  ——

 ं  ey
 प्

 में
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 श्री  स०  Alo  बन्दों
 :

 क्या  कानपुर  में  दो  मिलों  एलगिन  मिल  न०  २  एथरेटन

 वेस्ट  मिल्स  मजूरी  बोर्ड  पंचाट  क्रियान्वित  किया  गया  है
 ?

 श्री  वे  मजूरी  बो  की  सिफारिशों  के  पैरा
 ७

 में  जाते  उनको  क्रियान्वित करने  की

 ग्रा वस् यकता नहीं

 tat  स०  मो०  बनर्जी
 :

 यदि  जांच  परिणामों  से  यह  पता  चलता  है  कि  कुछ  नियोजक  पंचाट

 को
 क्रियान्वित  नहीं  करना  तो  क्या  कोई  विधान  बनाया  जायगा  ?

 पश्च  हाथो
 :

 प्रतिवदन  प्राप्त  होने  पर  उस  बारे  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  दाजी  :  मजूरी बोर्ड  पंचाट  Rf  पुराना  है  कौर  पंचाट  की  क्रियात्विति  के  बारे  में

 जांच  करने के  लिये  स्थापित की  गयी  समिति
 ८

 महीनों  से  अधिक  समय  से  काम  कर  रही  है  ।  समिति

 का  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  में  शौर  कितना  समय  लगेगा  ?

 fat  हाथी
 :

 समिति  ने  ञ्राधघ्र  मध्य  प्रदेश  श्र  पंजाब  में  काम  किया

 है  ।  बाकी  चार  राज्यों  में  काम  बाकी  है  प्रौढ़  इसमें  अधिक  समय  नहीं  लगेगा  ।  परन्तु  मिलों  की  संख्या

 को  देखते केवल  १५  मिलों  ने  क्रियान्वित  नहीं  किया  बाकी  ने  क्रियान्वित  किया  है  ।

 पानी  श्याम  लाल  सर्राफ
 :

 यह  देखने  के  लिये  कि  ये  सभी  मिलें  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों को

 लागू  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  हाथी  :  मैंने  अभी  बताया  कि  केवल  १४  मिलों  ने  लागू  नहीं  किया  है
 ।

 fat में  कया  यह  सच  है  कि
 प्रां  श्र  प्रदेश

 को
 रायलासीमा  टेक्सटाइल्स  ने

 ave  की  सिफारिशों को  लागू  नहीं  किया  है  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  श्रमिकों  में  सन्तोष  है  क्या

 वह  तथ्य  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाया  गया  है
 ?

 fot  हाथी  :  यह  सच  है  कि  अदानी  मिल्स  ने  पंचाट  लागू  नहीं  किया  है  ।

 fot  afar  :  क्या  यह  सच  है  कि  जिन  मिलों  ने  पंचाट  लागू  नहीं  किया  है  वे  बड़ी  मिलें  हैं

 न  कि  छोटी  सिलें  ?

 fait  हाथी  :  मुझे  पता  नहीं  है  कि  वे  छोटी  हैं  या  बड़ी  हैं  ale  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं  उन

 ों
 जिन्होंने  यह  लागू  नहीं  किया  नाम  बता  सकता  हूँ

 ।

 महोदय  :  नाम  बताना  आवश्यक नहीं  है

 वियतनाम  में  पर्यवेक्षण  शौर  नियंत्रण  के  लिये  श्रत्तर्राष्ट्रीय  आयोग

 FFARR.  श्री  श्रीनारायण  दास  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  वियतनाम में  दोनों  ही  वियतनाम  में  पर्यवेक्षण  दौर

 नियंत्रण के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  जिसका  भारत  अध्यक्ष  सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इसकी  सुचना  Rau  जेनेवा  सम्मेलन  के  सह  अध्यक्ष  को  दे  दी  गयी
 '  ष

 मूल  a



 ३१  १८८४
 Rez

 आयोग  के  काम  काज  जारी  रखनें  के  योग्य  परिस्थिति  उत्पन्न  करने  के  लिये  सह-ग्रध्यक्ष

 ते  गया  कार्यवाही की  है  ?.

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी

 :  कौर  पिछले

 वर्षों में  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  ने  कई  शिकायत  की  थी  कि  वियतनाम  में  स्थानीय

 उत्तर
 प्रौढ़

 दक्षिण  वियतनाम  में  प्रशासनों  ने  ्  आयोग  को  अपना  कार्य  करने  में

 पूरा  सहयोग  ae  सुविधायें  नहीं  दी  है  ।  यह  तथ्य  समय  समय  पर  सह-श्रध्दा  को  भेजी  गयी  आयोग

 की  रिपोर्ट  में  बता  दिया  गया  है  ।

 आयोग
 को

 काम  काज  जारी  रखने  के  लिये  स्थानीय  प्राधिकरणों  से  पर्याप्त  सुविधाओं

 के  प्रदान  के  बारे  में  सह-भ्रध्यक्ष  कोई  संयुक्त  निदेश  प्राप्त  नहीं  gor  है  ।  इतने  समय  आयोग  दोनों

 स्थानीय  पक्षों  से  सहयोग
 की

 कमी  के  कारण  कठिनाइयों  के  साथ  eg  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  सरकार  ने  वियतनाम  में  इस  प्रयोग  को  बनाये  रखने  की

 अथवा  वांछनीयता  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  है  कौर  यदि  तो  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 इसपर  विचार  करना  आवश्यक  नहीं  है
 ।
 ध  उत्तर  में  बताया

 है  कि  कठिनाइयों  के  बावजूद  भी  आयोग  काम  कर  रहा

 pat  श्रीनारायण  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  आयोग  काम  नहीं  कर

 रहा  है  वह  वहां  शांति  स्थापित नहीं  कर  सका  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार ने  इस
 भ्रायोग को जारी रखने को  जारी  रखने  की  शझ्रावश्यकता  भ्रमणा  वांछनीयता  पर  विचार  कर  लिया  है  ?

 मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्री-शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 इस  पर  इस  रूप  में  विचार  किया  गया  है  कि  यह  सदैव  हमारे  सामते  है  ।  परन्तु  हम  समझते  हैं  कि

 हमने  यह  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  उत्तरदायित्व  लिया  है  कौर  इसको  हम  तब  तक  निभायें  जब  तक  हमारे  लिये

 ऐसा  करना  संभव  है  ।  हम  समझते  हैं  कि  ara  की  उपस्थिति  से  बरच्छा  ही  ई  है  ।  इससे  स्थिति

 बिगड़ने  से  रूकी  है  कौर  वास्तव  में  सुधरी  है  ।  हम  वहां  काम  जारी  रखना  चाहते  हैं  ।

 श्री  दी०  चे  शर्मा  :  यह  बताया  गया  कि  स्थानीय  सरकारें  सहयोग  नहीं  कर  रही  हैं  ।  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  वे  किस  रूप  में  शभ्रायोग  से  सहयोग  नहीं  कर  रही  हैं  पौर  का  काम

 कठिन बना  रही  है  ?

 लक्ष्मी  आयोग  को
 आवंटित

 कार्य  के  स्वरूप  से
 पता

 चलता  है  कि  आयोग

 किसी  भी  रूप  में  तब  तक  कार्य  नहीं  कर  सकता  जब तक  कि  स्थानीय  प्राधिकरण  afar  सहयोग

 न  दें  ।  उदाहरणतः  पक्ष  झ्रायोग  की  सिफारिशों  भ्र ौर  निर्णयों  को  स्वीकार  करने  भर  क्रियान्वित  करने

 से  इन्कार  करते  हूं
 और

 कई
 मामलों  मे ंवे

 अपना  विचार
 अपनाते  हैं

 ।
 फिर  wea  कठिनाइयां  भी

 हैं
 ।  आयोग के  निश्चित  दल  को  करार  के  अनुसार  श्रपने  उत्तरदायित्व  के  रूप  में  नियंत्रण stk

 क्षण  के  समाज्ञापक  कार्य  करने  के  संबंध  में  कठिनाइयां  अनुभव  हुई  |

 श्री  हेम  कया  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  ने  सोवियत  रूस  को  सुझाव  दिया  है  कि  व्यक्तियों

 कौर  शस्त्रास्त्रों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  वियतनाम  सीमा
 पर  सेना  रखने  के  लिये  rote

 मूल  wast में
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 नियंत्रण  ara
 को

 भ्र नुम ति  दी  यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  हमारी  सरकार  की  क्या

 क्या  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 हमें  इस  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  है  ।

 महोदय
 :

 प्रदान
 |

 felt  हेम  बदगा
 :

 क्या  में  एक  अनुपूरक  पूछ  सकता  हूं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जबकि  उत्तर  दिया  गया  है  कि  इस  बारे  मे  कुछ  पता  नहीं  फिर

 भी  बया  वह  अनुपूरक  पूछना  चाहते  हैं
 ?

 पुन्नी  हेम  बुरा  :
 यह  भिन्न  प्रदान  है  ।

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :
 नहीं

 ।
 मैं  केवल  एक  ही  wer  की  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।  अगला  प्रदान  ।

 भारत-जापानी  श्रादरूप  .  )  उत्पादन  site  प्रशिक्षण  करार  हावड़ा

 1५२४.  श्री  म०  ला०  द्विवेदी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 हावड़ा  स्थित  भारत  जापानी  भ्राथरूप  उत्पादन  कौर  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  कार्य  में  कितनी

 हो  चुकी  है  ;

 क्या  यहां  पर  कारीगरों  को  प्रशिक्षण  देना  शुरू  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  कितने  कारीगरों  को  श्री  तक  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  है  ;

 इस  केन्द्र  पर  कितना  खर्च  किया  जा  रहा  है  ;

 (=)  इसमें से  जापानी  सरकार  कितना  प्रतिशत  व्यय  वहन  करेगी ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्रो
 :

 से  (=)  समा

 at  मेज  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कारखाने  की  सभी  इमारतों  का  निर्माण  कार्य  १९६  २  तक ्  क  पूरा हो  जाने  की

 आशा  है
 ।  वकंशार्प की  प्रमुख  इमारत  १९६१  पे

 r >  बत  कर  तैयार हो  गयो  यो  ।  qa  डो

 चुकी  वकंशापों  में  संयंत्र  तथा  मशीनें  लगाई  जा  रही  हैँ  |

 जी  हां  |
 यह  काम  १७  १९६१  से  शुरू  हो  चुका  है

 ।

 १८  प्रशिक्षणार्थियों  के  पहले  दल  ने  १४-६-६२  को  अपना  प्रशिक्षण  पुरा  कर  लिया

 दूसरे  दल  के
 ३०  प्रशिक्षणार्धियों को  से  दक्षिण  देना  शुरू  कर  दिया  गया  है

 ।

 और  (=)  प्रायोजना  पर  होने  वाले  कुल  खच  तथा  ग्रावर्ती  )  का  झ्नुभात

 ¢.v  करोड़  रु०  लगाया गया  है  ।  केन्द्र  का  सारा  श्रावस्ती  जिस  में  भूमि  ale  इमारत  की  कीमत

 तथा  जापानी  विशेषज्ञों  के  लिये  बनाये  जानेवाले  फ्लैट  भਂ  शामिल  भारत  सरकार  दे  रही है  ।

 जापान की  सरकार ने  भारत  सरकार  को  ३५.  ३५  लाख  रु०  के  a4  के  संयंत्र  झर  मशीनें  बिता
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 क्या  मूल्य  लिये  दी  हैं
 ।

 जापान  सरकार  ने  २३  लाख  रु०  की  कुल  कीमत  पर  तीन  वर्षों
 के

 लिये  २०

 जापानी  विशेषज्ञ  भारत  सरकार  की  सेवा  के  लिये  रख  दिये  हें  ।  इन  दो  खर्चों  के  अतिरिक्त जापान  की

 सरकार  इस  केन्द्र  को  चलाने  पर  जो  खर्चे  होगा  उसमें  से  कुछ  भी  खर्चे  नहीं  देगी  ।

 श्री मं०  ला०  fraat:  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  ट्रेनीज़  वहां  से  ट्रेनिंग पा  कर

 निकलते हैं  at  निकलेंगे  उनको  काम  दिलाने  के  सिलसिले  में  क्या  सरकार  ने  कोई  प्रोग्राम

 बनाया  अगर  बनाया  है  तो  जो  १८  ट्रेनी  wat  निकले  हैं  क्या  उनको  काम

 मिला है  ?

 श्री  कानूनगो  :  जो  काम  करते  होते  हैं  उन्हीं  को  खास  तौर  से  ट्रैफिक  के  लिए  लिया

 जाता

 श्री |: हु  ato  त्रिवेदी  :  जो  लोग  ट्रेनिंग  मिलिए  जाते  हैं  उनको  भरती  करने  का  क्या

 तरीका  है  att  किस  तरह  से  उनका  रिक्रूटमेंट  होता है  ?

 at  कानूनगो :  वें  ait  दरखास्त  देते  कौर  जहां  काम  करते  हैं  वह  बतलाते  हैं

 दौर  किस  काम  की  तालीम  लेना  चाहते  हैं  यह  बतलाते  कमेटी  उसकी  जांच  करती

 पोती  सावित्री  निगम  क्या  इस  प्रशिक्षण  की  उपयोगिता  मालूम  करने  के  लिए

 कोई  मूल्यांकन  किया  गया..ह  कौर  यदि  तो  इस  योजना  को  ह  बढ़ाने  का  कोई  कार्यक्रम

 बनाया गया  है  ?

 ya  कानूनगो  इस  संस्था  ने  wal  पुरी-तौर  से  काम  करना  areca  नहीं  किया

 क्य को  भागवत  आजाद  :  २०  जापानी  की  सेवाओं  के  लिए  २३

 लाख  रुपयें  का  खच  हमारी  सरकार  देगी  या  जापान  सरकार  देगी  कौर  उनकी  सेवाएं  ge

 निःशुल्क  जायेंगी  ?

 pat  wy  गो  :  वह  खर्चे  जापान  सरकार  देगी  ?

 ef.
 ]  श्री  स०  च०  सामन्त :  विवरण से  यह  मालम  होता  है  कि  प्रशिक्षण  देने  वाले  जापानी

 लोग  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  इस  देश  में  तीन  साल  तक  रहेंगे
 ।

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 हमारे  देश  में  लोगों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  इस  बीच  व्यवस्था  गयो  है  ?

 fat  कानूनगो  :  जी

 मूल  dia  में



 १६४६
 mGas- द  खि  २२  १९६२

 गोले
 कीं  खरीद  पर  अधि मूल्य

 |]

 वॉरियर  :

 |  भरी
 मे०  कठ  कुमारन

 1५२५५  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  प्र्०  ह०  गोपालन

 इम्बीचिबावा :

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  १४५  १९६२  के  अतारांकित  set  संख्या  ३१७६

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोले  की  खरीद  पर  मिल  मालिकों  को  राज्य  व्यापार  निगम  को  जो  शझ्रधिमल्य

 (sift)  )  देना  पड़ता  है  क्या  उसमें  कमी  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;

 यदि  at,  ती  क्या  fac  किया  गया

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  सत्री  मनु भाई  :

 wie  भ्र धि मूल्य  कम  करने  का  सरकार  का  विचार  नहीं

 श्री  वॉरियर
 :

 मिल  मालिकों  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  को  दिये  गये  इस  अझधिमूल्य

 के  कारण  गोले  का  दाम  कितना  बढ़  गया  है  ?

 pat  मनुभाई शाहू  :  उससे  गोल  के  आयात-मूल्य  प्रचलित  मूल्य  का  अन्तर  दूर

 द दो
 गया

 श्री वारि यर  क्या यह  सच  नहीं  कि  इस  कारण  मिलों  ar  व्यापार  कम  हो

 गया  है  कई  मिलें  बन्द  हो  गयी  हैं  ?

 pat  apres शाह  :
 जी

 बिलकुल  नहीं
 ।  वास्तव में  उसकी  मांग  बराबर

 जारी  रही  लेकिन  विदेशी  मुद्रा  की  वर्तमान  स्थिति  के  हम  अधिक  श्रायात  नहीं  कर

 सकत े।

 श्री  श्रीकान्त  नादर  कया  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  भ्रधिमूल्य  पर  बेचा  गया  यह

 गोला  केवल  वास्तविक  श्रायात  लाइसेंस  प्राप्त  व्यक्तियों  को  ही  बेचा  जाता  है  ।  या  बाहरों

 लोगों  के  हाथ  भी  जिनके  पास  कोई  आयात  लाइसेंस  नहीं  है  बचा  जाता  है  ;  यदि

 तो  क्या  वह  उन  लोगों  को  दिया  जा  रहा  है  जिनहें  पिछले साल  लाइसेंस  नहीं  दिय  गये  थे
 ?

 श्री  मनु भाई  पनाह  जी  नहीं  वह  वास्तव  में  वास्तविक  उपभोक्ता ्र ों  को
 उनके

 नियमित  एसोसिएशनों के  जरिए  दिया  है--एक  केरल  के  एक  साबुन

 टशन  के  लिए  wie  तीसरा  प्रतीत  भारतीय  साबुन  एसोसिएशन  के  लिए  ।

 श्री  नायर  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  वास्तविक  लाइसेंस

 प्राप्त  व्यक्तियों  को  दिया  जाता  है  या  वह  अतिरिक्त  कोट  के  तौर  पर  दिया  जाता  है
 ?

 श्री  मनुभाई  वह  वास्तविक  उपभोक्‍्ताप्रों  को  उनके  अधिकार के  बदले  में

 दिया  जाता

 a  में
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 स्वेच्छिक  भ्रनुद्ासन  संहिता

 ग

 [  भी  भागवत  झा  आजाद  :

 श्री  भक्त  ददन 1५२६

 भी  यशपाल  fag  :

 प्रिय  गुप्त  :

 कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 के
 व्

 क्या  ay  १९४५८  में  स्वैच्छिक  भझ्रनुशासन  संहिता  स्वीकार  होने  के  बाद

 आद्योगिक  विवादों  की  संख्या  कम  हो  गई  हैं  ;
 lo =  च्

 को  स्वीकार क्या  सभी  प्रबन्धकों  श्र  कर्मचारियों  ने  स्वैच्छिक  अनुशासन सं  हता

 कर  लिया है  ?

 para  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :  १९६१ में  ऑद्योगिक

 विवादों  की  संख्या  284s  की  तुलना  में  कम

 जी  मालिकों  कौर  मज़दूरों  के  सभी  केन्द्रीय  ake  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 में  प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  तथा  इंडियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूजपेपर  सोसाईटी  के  अतिरिक्त  तथा

 सरकारी  क्षेत्र  में  रेलवे  are  प्रतिरक्षा  उपक्रमों  को  छोड़कर  सभी  प्रबन्धकों  ने  उसे  स्वीकार

 कर  लिया

 श्री  भागवत  क्षा  आजाद  :.  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  अनुशासन  संहिता  मुख्यतः

 सरकारी  क्षेत्र  में  स्वीकार  की  गयी  इस  दिशा  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  संबंध  में  aq

 तक  क्या  प्रगति हुई

 fat  हाथी  :  मेंने  बताया  है  कि  इंडियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूजपेपर  सोसाइटी  ate  प्रेस

 are  amp  इंडिया  को  छोड़कर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया

 श्री  भागवत  इस  बात को  देखते  हुए  कि  म्रनुशासन  संहिता  को

 a
 gan  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  क्या  उस  संहिता  में  कोई  परिवर्तन  करने  ar  विचार

 हूँ  ताकि  जो  लोग  उससे  बाहर  हैं  उन्हें  भी  इस  संहिता  के  ata  लाया  जा  सक े?

 खि  हाथी  :  चर्चा  जारी  है  att  हम  उन्हें  भी  संहिता  के  ada  लाने  के  बारे  में

 सोच  रहे  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  क्या  माननीय  मंत्री  जी  उन  लाभों  पर  प्रकाश  डालेंगे  जो  कि

 इस  नई  योजना  के  कार्यान्वित  करने  के  बाद  हुए  हैं  ?  अर्थात  परिस्थिति  में  कितना  सुधार

 gat  क्या  इस  पर  प्रकाश  ढालेंगे
 ?

 श्री  हाथी  :
 यदि  हम  परिणाम  देखता  चाहते  हैं  तो  हम  एक  महत्वपूर्ण  दृष्टिकोण

 थे
 देख  सकते  हैं  प्रौढ़  वह  यह  कि  १९५८  कौर  १९६१  में  कितने  जन-दिनों  की

 हानि  जब  कि  ee e-  में  ७८  लाख  जन-दिनों  की  हानि  १९६१  में  केवल  ४२

 लाख
 जन-दिनों

 की  हानि
 हुई ——  =

 q  है  दि  है नि  में tye
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 श्री  यश्पाल  जिन्होंने  इस  को  नहीं  माना  है  उनके  लिए  सरकार  क्या

 कर  रही

 at  उनके  साथ  विचार  विमष॑-नैगोसिएंशन्स-हो रहा  हुं

 स०  मो०  बनर्जी
 :

 माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  मालूम  होता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र

 में  रेलवे  कौर  प्रतिरक्षा उद्योगों  ने  अनुशासन  संहिता  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  या  कार्यान्वित

 नहीं  किया  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उसे  कार्यान्वित  करने  के  उन्होंने  क्या  कारण

 बताये हैं  वे  भी  उसे  कार्यान्वित  करें  इसके  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 श्री  हाथी
 :

 यह  बात  नहीं  कि  प्रतिरक्षा  उद्योगों  ने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  है
 ।

 उन्होंने  केवल  यह  बताया  है  कि  वहां  की  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  उसमें  कुछ

 परिवर्तन करना  हैं  इसी  तरह  रेलवे  ने  भी  उसे  स्वीकार  किया  है  ।  उसने  एक

 एसी  संहिता  का  प्रस्ताव  रखा  है  जो  इससे  बहुत  नहीं  है  लेकिन  उसमें  कुछ  थोड़े  परिवहन

 हैं

 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ :  क्या  यह  अनुशासन  संहिता  स्वीकार  किये  जाने  के  कारण

 इन  कारखानों  की  उत्पादकता  मात्रा  में  अ्रथवा  किस्म  कोई  wax  पड़ा

 tet  हाथी
 :

 जहां  तक  कि  जन-दिनों  की  हानि  कम  हो  गयी  स्वाभाविक  ही

 उत्पादन  में  उतनी  वृद्धि  हुई  हे  ।

 श्री  कछवाय  :  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  इंटक  जैसे  मज़दूर  संगठन  मिलों  में

 मनमानी  चलाते  हैं  ?

 श्री  हाथी
 :  इंटक  ने  तो  कोड  श्राफ  डिसिप्लिन  मान  लिया

 |  लेकिन जब  कोई  एसा

 किस्सा  होता  है  जहां  लोगों  ने  कोढ  श्राफ  कंडक्ट  का  ब्रीच  किया हो  तो  उनके
 खिलाफ  इंटक

 कारवाई  करता

 त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  रेलवे  भर  प्रतिरक्षा

 उद्योगों  ने  कुछ  परिवर्तनों  के  सुझाव  दिय  हैं
 ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इन  प्रतिष्ठानों

 में  मजदूर  संघों  ने  संहिता  स्वीकार  कर  ली  है  या  उन्होंने  अपनी  wie  से  उसी  तरह  के  कोई

 परिवर्तनों  का  सुझाव  दिया  है  ।  इन  उद्योगों  में  भ्रनुशासन  संहिता
 की

 क्या  स्थिति
 है  ?

 pat  हाथी
 :  वास्तव  में  हमने  प्रतिरक्षा  संगठनों  को  जो  सुझाव  दिया  है  वह  यह  है

 कि

 ये  परिवर्तन  मजदूरों  के  परामर्श  से  करने  होंगे
 ।

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट

 अनुशासन  संहिता  के  प्रारूप  पर  प्रबन्धक  संघ  के  पराग्वे  से  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 थी  विभूति  मिश्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  वालेंटरी  कोड  श्राफ
 डिसिप्लिन

 का  चीनी

 मिलों  के  वर्करों  झर  चीनी  मिलों  के  मालिकों  पर  कया  असर  पड़ा  है
 ?  उस  में  हड़ताल  कौर गो

 सतो  वगैरह  कुछ  कम  हुआ  है
 ?

 eft  हाथी  :  इस  का  जवाब मेंने  दे  दिया  कि
 जो

 मन  डेज़  में  कमी  हुई  हैं  वही  असर  हुरैरा

 a  |
 re

 मूल  ग्रंग्रेज़ी  में
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 थी  विभूति  मिश्र
 :

 में  चीनी  मिलों  के  बारे  में  पूछ  रहा  गन्ना  जो  कि  पेरीफेरल

 कमोडिटी  नगर  उस  में  हड़ताल  हो  जाये  या  गो  स्लो  हो  जाये  तो  उस  से  किसानों  का

 भी  नुक्सान  होता  है  कौर  सरकार  को  भी  नुक्सान  होता  है  ।  में  इस  का  स्पेसिफिक  जवाब

 चाहता हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  का  जो  जवाब  उन  के  पास  था  ag  उन्होंने  दे  दिया  है
 ।

 वरन्
 थी  विभूति  में  खास  तौर  से  चीनी  मिलों  के  बारे  में  पूछ  \Q!  |  उस

 जवाब दिया  जायें  ।

 sit  हाथी 1  जहां  जहां  भी  ब्रीच  होती  वहां  हम  eet के  ७  के  के  के

 aws  भ्रध्यक्ष  महोदय  :.  जब  तक  श्राप  चीनी  मिलों  का  जिक्र  नहीं  मेम्बर  साहब  न थि द्त हि

 बैठक  |

 थ्री  हाथी  :  में  उसके  बारे  में  खास  तौर  से  नहीं  जानता हूं  ।

 श्री  सौंपने  :  कितने  बार  उल्लंघन  gar  उम  मजदूर  संघों  के  नाम  कया  हैं  भ्र ौर उन  के

 खिलाफ  क्या  कारवाई  की  गयी  है
 ?

 श्री  हाथी  :  हमारे  यहां  एक  प्रभाग  है  जो  अ्रनुशासन  संहिता  के  उल्लंघन  की  fara

 करता है  श्रौर जो जो  इस  बात  की  जांच  करता  है  कि  वह  उल्लंघन  मालिकों  ने  किया  है  या  मजदूरों  ने  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  यदि  वें  प्रत्येक  संघ  के  संबंध  में  ७५ अ्राकड़  चाहते हों  तो  उन  मामलों को  संख्या  जिन  पर

 श्रेय  महोदय  :
 यदि  उत्तर  बहुत  लम्बा  हो  तो  वह  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकता है

 |

 श्री  हाथी  :  ठीक  श्री मनु  ।

 प्रा०  प्र०  शर्मा  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  बताया  है  कि  रेलवे
 ने  कुछ  परिवर्तनों का

 प्रस्ताव  रखा  है
 ।

 क्या  वह  हमें  बता  सकते  हैं
 कि

 वास्तव  में
 किस  प्रकार

 के  परिवर्तनों का  सुझाव  रखा

 गयाहै
 ?

 श्री  हाथी  :
 वे  सब  भी  प्रस्ताव  की  ही  दशा  में  ही  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक  शिकायत  प्रक्रिया  का

 संबंध  उसने  कुछ  सुझाव  रखे  हैं  कौर  हम  संघों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  उन  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 नेपाल  की  सीमांत  गती  पुलिस  का  छापा

 (sit  क्०  ना०  तिवारी 1 |
 श्री  यलमन्दा  रेड्डी  :

 1*५२७.  4  श्री  विभूति  मिश्र  :

 |
 श्री  रघुनाथ सिंह  :

 श्री  योगेन्द्र  झा |

 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  चम्पारन  जिले  के  घो रा शान  पुलिस  क्षेत्र  में  झरोखर  गांव  में

 नेपाल
 की

 सीमांत  गश्ती
 पुलिस  ने  दो  व्यक्तियों को  गोली से  म.र  दिया ;  कौर

 a

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :
 जी  हां  ।  २८

 92.2  की
 रात  को  पांच  भ्रामक  बिहार  के  जिला  चम्पारन  में  घोराशान  पुलिस  चौकी  में  झरोखर  गांव

 में  श्री  राम  लोचन
 चौधरी

 के  एक  मकान  में  सो  रहे  थे  ।
 लगभग  श्राधी  रात  को  पांच  नेपाली  पुलिस

 सिपाही  उस  मकान  में  घुस  गये  उस  कमरे  में  गये  जहां  ये  लोग  सो  र  हे  थे  कौर  उन्होंने गोली  चला

 दी
 ।

 उन्होंने  दो  झ्रादमियों  को  मार  डाला  कौर  तीसरे  व्यक्ति को  गहरी चोट  पहुंचायी  ।  बाकी  दो

 आदमी  बचकर  सुरक्षित  निकल  भाग  गये
 ।

 किसी  भारतीय  को  न
 ही  मारा  गया  या  चोट  पहुंचायी  गयी  ।

 इस  घटना
 के  संबंध

 में  एक  विरोध  पत्र  ११  2eE2 FH को  नयी  दिल्‍ली में

 रायल  नेपाली  दूतावास  को  सौंप  दिया  गया  था  |

 श्री  क०  ato  निवारी  :  नेपाल कौर  इंडियन  बार्डर  पर  दिन  ऐसी  घटनायें घटती  तो

 क्या  वहां  के  लोगों  को  प्रोडक्शन देने  के  लिये  कोई  खास  इन्तजाम किया  गया  है  ?

 लक्ष्मी  मेनन
 :

 इस  सभा  में  यह  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  कि  भ्र पनी  सीमा  के  संरक्षण

 के  लिए  पर्याप्त  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 dare  हर वानी  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  नेपाली  पुलिस  सिपाही  अक्सर ही

 भारतीय  गांवों में  घुस  ard  हैं  वहां  से  नेपाली  कांग्रेसियों  को  भगा  ले  जाते हैं  ?  यदि  तो  जिन

 नेपाली  कांग्रेसियों  ने  इस  देश  में  शरण  ली  है  उनकी  रक्षा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 १  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जब  कभी  ऐसी  घटनाएं  होती  यहां  नेपाल  महाराजा  की  उपस्थिति

 में  जारी  की  गयी  विज्ञप्ति  में  उल्लिखित  प्रक्रिया  के  हम  यह  मालूम  करने  के  लिए  एक  जांच

 आयोग  नियुक्त  करते  हैं  कि  क्या  वास्तव  में  ऐसी  कोई  घटना  हुई  है
 ।

 तीन  बार  ऐसी  जांच  हो  चुकी

 है  प्रौढ़  हर  बार  यह  बताया  गया  कि  हमने  नेपाली  कांग्रेसियो ंको  कोई श्राश्नरय नहीं  दिया  है  शौर न

 ही  उन्हें  किसी  प्रकार के  राजनैतिक  कार्य के  लिए  हमारे  राज्य
 क्षेत्र

 का  उपयोग करने  की  भ्र नुम ति

 श्री  क०  ato  निवारी  :  जो  प्रोटेस्ट  नेपाल  गवर्नमेंट  को  दिया  गया  उस  पर  क्या  नेपाल

 गवर्नमेंट ने  कोई  जवाब  दिया  है  ?  इंडियन  गवर्तेमेंट ने  मारे  लोगों  के  लिये  कोई  काम्पैंसेशन

 डिमान्ड  किया है  या  नहीं  ?

 faired  लक्ष्मी  मेनन  यदि  माननीय  सदस्य  ने  उत्तर  सुना  हो  तो  उन्होंने गौर  किया  होगा

 कि  कोई  भी  भारतीय  मारा  नहीं  गया  प्रौर  न  कोई  राहत  ।  अपने  विरोध  पत्र  में  हम  ने  बताया

 था  कि  यद्यपि  भारत  सरकार  को  घटना  के  तथ्यों  के  बारे  में  संतोष  फिर  भी  यदि  नेपाल  सरकार  चाहे

 तो  एक  संयुक्त  औपचारिक  जांच  तथ्यों  की  सचाई  जानने  के  लिये  कायम  की  जा  सकेगी  ।  इस  के  लिए

 व्यवस्था  उस  विज्ञप्ति  द्वारा  की  गयी  थी  जो  नेपाल  के  महाराजा  की  यात्रा  के  बाद  जारी की  गयी

 थी  ।  यह  समिति  नियुक्त  की  गयी  कौर  तथ्यों  की  जांच  की  गयी  ।  लेकिन एक  ही  बात  पर  अर्थात्

 सैनिकों  के  संबंध  में  मतभेद  था  ।  उन्होंने  यह  बात  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  कि  वर्दी  पहने जो  लोग

 मकान में  घुसे  थे
 वे  नेपाली  सशस्त्र  सैनिकों  के  एक  भाग थे  ।  लेकिन  बाद  में  उन्हें  यह  मंजूर  करना

 पड़ा  था
 कि

 ये  लोग
 वर्दी  पहने  हुए  थे  झ्र  वे  नेपाली  सशस्त्र सैनिक  हो  सकते  थे  |

 का

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बड़े  :  प्रशन  यह  था  कि  क्या  नेपाल  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  मुन्ना  था
 |

 कोई  उत्तर

 नहीं  दिया गया  है  ।

 लक्ष्मी  मेनन  :  मैंने  बताया  है  कि  विरोध  पत्र  के  परिणाम  स्वरूप  श्र  विज्ञप्ति  के

 अनुसार  एक  जांच  समिति  नियुक्त  की  गयी  कौर  मैंने  जांच  का  परिणाम  बता  दिया  है
 |

 रघुनाथ  सिंह
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 जो  पांचों  आदमी  सो  रहे  थे  क्या  उन  के  बारे  में

 कोई  जांच  की  गई  थी  कि  उन  का  किसी  राजनीतिक  संस्था  से  सम्बन्ध था  या  या  उन  का  क्या

 दोष था  कि  जिस  के  कारण  उन  पर  आ्राक्रमण  किया  गया  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्यो  मंत्री  तथा  श्रुत-दावती  मंत्री  जवाहरलाल  :

 जाहिर है  कि  वे  नेपाली  नागरिक  थे  ।  उनका  कोई  1.0  झगड़ा  होगा  ।

 श्री  हेम  wear  :  कया  नेपाली  वैदेशिक  कार्यालय  के  प्रवक्ता  के  उस  वक्तव्य  की  प्रधान

 मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  जिस  में  प्रधान  मंत्री  के  इस  कथन  का  खंडन  किया  गया  है  कि  भारत

 की  कौर  tars  अनधिकृत  प्रवेश  नहीं  हुमा है  शर  कया  ये  घटनायें  इस  भ्रम  के  कारण  हुई  हैं

 कि  भारत  की  कौर  से  अनधिकृत  प्रवेश  हुमा  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जहां  तक  इस  घटना  का  संबंध  यह  कहा  गया  कि  संजीव  नामक

 एक  नेपाली  व्यक्ति  इनारवारी  जिवेताही  गांव  में  डकैती के  माल  के  संबंध में  भागवत  नामक  एक

 दूसरे  नेपाली  व्यक्ति  के  साथ  लड़  पड़ा  था  यह  हमला  इन  दो  आदमियों  के  बीच  मतभेद  के

 कारण च्प ठे्श्ा  था

 श्री  भक्त  दंदान
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  घटना  ढंग  की  पहली  eft  at

 इस  से  भी  पहले  कोई  इस  प्रकार की  घटनायें  हुई  क्या  कौर  उन  का  ब्योरा  दिया  जा  सकता  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 इस  किस्म की

 घटना
 तो

 शायद  यह  पहली  लेकिन
 इस  से

 मिलती  जुलती  एक  भ्रम  और  हुई  है  ।

 श्री  योगेन्द्र  झा  :  नेपाल  कौर  भारतीय  सामानों  के  पास  दरभंगा  प्रौढ़  चम्पारन जिलों  में  इस

 तरह  की  घटनायें  हो  गई  ।  में  समझता  हूं  नेपाल  कौर  भारत  के  सीमावर्ती गांवों
 में

 जो  नेपाली

 प्रवासी
 हैं  उन  लोगों  की  वजह  से  भारतीय  पुलिस  का  प्रवेश  हुआ  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या

 सरकार  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिये  कोई  विशेष  प्रबन्ध कर  रही  है  या  इस  तरह  की  घटनाओं  को

 रोकने
 के  लिये

 प्रवासी  नेपालियों को  सीमावर्ती  गांवों  से  दुर  हटाने  के  लिये  कोई  योजना  बना  रही

 श्रेय  महोदय  :  इस  के  जवाब  की  कोई  जरूरत  नहीं  |  जो  घटना  हमारे  सामने  है  उसी

 पर  प्रदान हो  सकता  है  दूसरी  घटनाओं  का  श्राम  तौर पर  जिक्र  कर  रहे  हैं  ,  वे  हमारे  सामने

 नहीं हैं

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 म्रध्यक्ष  महोदय  ,  मैं  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  मुझे  नहीं  बुलाया गया  ?

 महोदय  बार  आपकी  तरफ  देखा  ,  लेकिन  श्राप  खड़े नहीं  हुए  ।

 श्री  विभूति  मैं  बराबर  खड़ा  लेकिन बाप  की  नजर  दूसरी तरफ  रहती  जो

 हमारे  दुश्मन  उनकी  तरफ  नजर  रहती  है  ।

 wast  में
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 meat  महोदय  :  हाल  में  ही  मैं  ने  श्री  सोनावने  से  कहा  था  कि  मैं  डाक्टर  से  अपनी ate  का

 PATS  कराऊंगा
 |

 उस  दिन  मैं  ने  करा  लिया  था
 ।

 बहरहाल  इस  दफा  मुझ  से  भूल  हो  गई
 तो  अगली

 दफा  सही  ।

 श्री  यशपाल  सिंह
 :

 प्वाइंट  काडर
 |

 दुशमन  का  लफ्ज  श्रनपालियामेंटरी है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 विरोधी  सही  ।

 थी  यशपाल  सिंह  :  विरोधी  कहिये  i

 थी  हरि विष्णु  कामत  :  यहां  कोई  किसी  का  दूश्मन  नहीं  है  ।

 प्रधान  मंत्री  की  fads  यात्रा

 न

 (  श्री  प्रकाशा बीर  शास्त्री  :

 २८  श्री  रघुनाथ  fag  :

 श्री  नम्बियार

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 प्रगामी  ऋतु  में  वह  विदेश  यात्रा  पर  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  किन  किन  देशों  के  निमंत्रण  उन्होंने  स्वीकार  कर  लिये  हैं  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  fag)  :  tai

 लंदन  में  होने  वाले  राष्ट्रमंडल  प्रधानमंत्रि-सम्मेलन में  शामिल  होने  के  बाद  भारत  वापस

 राते हुए हुए  प्रधान  मंत्री  का  घाना  arc  नाइजीरिया  जाने का  इरादा  है  ।

 श्री  प्रकाश वीर  श्ञास्त्री  :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि  ब्रिटेन
 के  साझा

 बाजार  में
 सम्मिलित  होने

 से  भारतीय  निर्यात  व्यापार  को  जो  हात  पहुंची  है  ,  क्या  राष्ट्रमंडल  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 प्रधान  मंत्री  जी  उस  के  सम्मेलन में  त्रिदोष  रूप  से  चर्चा  करेंगे  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रुत-दावती  मंत्री  जवाहरलाल  :  इस

 सवाल  से  योरोपियन  एकानसिक  कम्यूनिटी  का  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  अभी

 तक  ब्रिटेन उस  संस्था  में  मिला  नहीं  है  ।  इसलिये  wt  तो  कोई  सवाल  उठता  नहीं  ।  यह  हो  सकता

 है  किव्ष,दो  वर्ष  या  पांच  वर्ष  बाद  यह  उठ  जायें  ।  लेकिन  माननीय  सदस्य  अखबार  पढ़ते

 हैं  कि  और  उन  को  मालूम  होगा  कि  इस  के  बारे में  कोशिश हो  रही  भ्राइन्दा होगी
 |

 श्री  प्रकादावीर  दा इस्त्री  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  काश्मीर  की  समस्या  जो  दिन  प्रति  दिन

 एक  भयंकर  रूप  धारण  करती  चली  जा  रही  है  भ्र ौर  जैसा  कि  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  श्री  अय्यूब

 के  वक्तव्यों  से  भी  प्रतीत  होता है  तो  क्या  राष्ट्रमंडलीय प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  में  हमारे  प्रधान

 मंत्री  जी  उस  चर्चा  को  भी  विशेष रूप  से  उपस्थित  करेंगे  ?

 झ्रष्यक्ष  महोदय
 :

 वह  सब  बतला  कर  जायं  कि  वह  वहां  कया  बात  करेंगे  क्या  कहेंगे

 थ  बात  कसे  हो  सकती  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 श्री  हाजी
 :

 क्या  कोई  निर्मित  कायें  सुची  है  या  केवल  कार्यसूची

 श्री जवाहरलाल नेहरू  :  एजेंडा  तो  इन  बातों  में  होता  नहीं  है  ।  जहां  तक  मेरा  खयाल  है  ,  इन

 का
 कोई  एजेंडा  नहीं  होता  है  ।  यह  एक  खास  बैठक  यूरोपियन कौमन  मार्केट  के  सिलसिले  में  हो  रही

 3  }
 |  ट  दे  ।

 दूसरे  सवाल  भी  श्री  सकते  हैं  लेकिन  वहां  का  सवाल  नहीं  है  क्योंकि  के  बारे  में  हमारी

 तरफ  से  कोई  चर्चा  नहीं  होगी  ।  यदि  ate  कोई  करेगा  तो  हम  कहेंगे  कि  किसी  को  उस  के  करने  का

 प्राधिकार नहीं  है  |

 18 हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  अन्य  देशों  से  इतने  श्रमिक

 निमंत्रण
 प्राप्त  हुए  हें  कि  वह  उन  सभी  को

 स्वीकार  नहीं  कर  सकते  कौर  क्या  उन  के  चिकित्सक

 सलाहकारों ने  उनके  स्वास्थ्य के  हित  में
 जो

 एक  राष्ट्रीय  उन्हें  इतनी  अधिक  विदेश  यात्रा
 न  करने की  सलाह दी  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मेरे  डाक्टरों  ने  मुझे  कोई  सलाह  नहीं  दी  है  न  ही  मैंने  इस  मामले

 में  उन  से  कोई  सलाह  मांगी  है  ।

 श्री  बैरवा  कोटा  :  राष्ट्रमंडलीय  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  में  कौन  कौन  विषय  उठायें  जायेंग े?

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  बहुत  देर  हो  चुकी  ।  इसका  फैसला  हो  चुका  है  ।

 yat  हेम  ग्रुप  सच  तो  यह  है  कि  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  प्रधान  मंत्री  अपने

 स्वास्थ्य  की  इस  दशा  में  इतनी  अधिक  मेहनत  करें  ।  इसलिए  क्या  प्रधान  मंत्री  रवाना  शर

 नाइजेरिया  की  यात्रा  भ्रनावश्यक  समझकर  उसे  रह  कर  देंगे  ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  मेंने  कभी  बताया  है
 कि

 में  वहां  जा  रहा  हूं  ।  माननीय

 सदस्य  सुझाव  देते  हैं  कि  में  वहां
 न

 जाऊं

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  वहां  जाये ं+

 fat  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मेरा  वहां  जाने  का  विचार है

 fat हेम
 बदगा  :  वह  इस  कारण

 था  कि  उसमें  बहुत  परिश्रम  पड़ेगा ।

 प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  का  दिया  जाना

 1*५२९.  श्री  मुरारका :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकार
 ने

 धन  ate  शक्ति  का  संकेन्द्रण सुदूर  करने के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस

 देने  की  प्रणाली  में  यदि  कोई  परिवर्तन  किया  है  तो  वह  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  महसुस  किया  है  कि  शभ्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  से

 झोंक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  में  वृद्धि  हो  गई  है  ;  श्र

 की  जायेंगी ?
 यदि  तो  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  क्या  कायें वाही  की  गई  है  या

 मूल  sat  में
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 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्रालय

 '
 में

 उद्योग  मंत्री  :  से  (71)
 | |  |

 विवरण

 लाइसेंस  देने  वाली  समिति  जो  उद्योग  कौर  अधिनियम  १९४१

 के  अधीन  पत्रों  पर  विचार  करती  संकेन्द्रण  दूर  करने  की  आवश्यकता  ध्यान  में

 रखती  है
 ।

 इस  उद्देश्य  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  कई  नियम  बनाये  गये  कुछ  प्रचलित

 उद्योगों  में  नयी  पार्टियों  को  ही  नये  कारखानों  के  लिए  लाइसेंस  दिये  जाते  € |  सम्बन्धित

 क्षेत्रों  को  शामिल  करने  के  लिए  कम्पनी  के  काम  काज  के  विकेन्द्रीकरण  को  प्रोत्साहित  नहीं

 किया  जाता  ।  शभ्रौद्योगिक  कायें वाही  का  सामान्य  विस्तार  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  विकास

 और
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विस्तार  आधिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  के  विरुद्ध  महत्वपूर्ण

 संरक्षण  है  ।

 श्री  मुरारका
 :

 विवरण  में  प्रश्न  के  भाग  का  कोई  उत्तर  नहीं  है  ।  क्या  माननीय

 मंत्री  विवरण  में  उसका  उत्तर  बता  सकेंगे  ?

 tat  कानूनगो  :  उत्तर  हे x  |

 eu  मुरारका
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  यह  संकेन्द्रण  बढ़  रहा  उद्योगों  के  लिए

 लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  करने  का  सरकार

 का  विचार है  ?

 fot  कानूनगो
 :
 air  शक्ति  के  संकेन्द्रण  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  के  क्या  निष्कर्ष

 हैं  उनके  बारे  में  मुझे  पता  नहीं  ।  लेकिन  में  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हुं  कि  उस  पर  कई

 उपायों  से  नियंत्रण  रखा  जा  सकता  है  जैसे  मुद्रा  विषयक  निगम  विधि

 श्र  wo  कई  बातें  |

 जहां  तक  लाइसेंस  की  प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  निश्चित  प्रक्रि याप् नों  का  पालन  किया

 जाता  है  ताकि  कम  से  कम  कुछ  उद्योगों  में  तो  पुराने  प्रवेशार्थियों  की  बजाय  नये  प्रवासियों

 को  शरीक  पसन्द  किया  जाता  है  |

 श्री  मुरारका :  लगभग  दस  साल  पहले  जब
 यह  शभ्रधिनियम  लागू  किया  गया  तब

 Sars  तक  किसी  एक  औद्योगिक  कम्पनी  को  या  उद्योगपतियों  के  एक  समुदाय को  afar  से

 श्रमिक  कितने इतने
 लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ?

 श्री  कानूनगो :  यह  अधिनियम  oe |  में  लागू  gar  ।  यहां  मेरे  पास  अंकड़े नहीं नहीं

 जो  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  वे  हर  महीने  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  शौर  उन  सब
 को  जोड़ने

 में  काफी  समय  लगेगा  |

 fait  मुरारका
 :

 भ्रौचित्य  प्रश्न  के  हेतु
 ।

 जारी  किये  गये  लाइसेंसों  की  संख्या
 के

 बारे

 में  माननीय  मंत्री  के  पास  जानकारी  नहीं  हे  कौर  फिर  भी  वह  यह  कहते  हैं  कि  झ्राधिक

 faa
 क

 का
 संकेन्द्रण

 नहीं  है
 ।

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  वे  यह  किस  आघार
 पर

 कह  रहे

 ं
 ? .

 मूल
 wa

 गा न जीमें
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 faut  महोदय  :  वह  औचित्य  wer  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  केवल  दूसरा  अनुपूरक

 प्रश्न  पूछ  रहे  हैं
 ।

 श्री  में  कोई  अनुपूरक  नहीं  पूछ  रहा  हूं  श्र  न  में  पूछना  चाहता

 ह  मेरा  wife  wer  यह  है  कि  जब  माननीय  मंत्री  के  पास  जानकारी  नहीं  है  तब  वह

 किस  आघार  पर  यह  कहते  हैं  कि  श्रमिक  शक्ति  का  कोई  संकेन्द्रण  नहीं  है  ।

 निष्पक्ष  महोदय  :  जब  रखा  गया  था  तब  उन्होंने  यह  जानकारी  इकट्ठी  कर  ली

 होगी  कि  संकेन्द्रण  है  या  नहीं  है  ।  wa  PER  में  अधिनियम  लागू  हो  जाने  के  बाद  से

 कितने  लाइसेंस  जारी  किये  इस  बारे  में  जानकारी  शायद  उनके  पास  न  हो  ।

 धो  कानूनगो :  जानकारी  वह  हर  महीने  प्रकाशित  होती  है
 ।

 6: |  सोनवानी  :  ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं

 शौर  कारखाने  अधिकतम  अवधि  में  स्थापित  नहीं  किये  गये
 ?

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कार्यवाही
 की  गयी ?

 ल्
 a

 fat  कानूनगो
 :

 यह  तो  कानून  में  ही  लिखा  गा  a <  कि  कुछ  परिस्थितियों में  यदि

 प्रभावोत्पादक  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  तो  लाइसेंस  रद  कर  दिये  जायेंगे  ।  समय  समय  पर

 समीक्षा  की  जाती  है
 ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  लगभग  २२२  लाइसेंस  वापिस  ले  लिये  गये
 ।

 pat  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  की  वर्तमान  प्रथा  बहुत

 पेचीदी  ae  विलम्ब कारी  है  ।  यदि  तो  क्या  उसे  सरल  बनाने  का  सरकार  का  विचार है

 ताकि  मध्यम  वर्ग  के  उद्योगपतियों  को  शीघ्र  ही  लाइसेंस  प्राप्त  हो  सकें  ।

 महोदय  :  यह  तो  के  लिए  सुझाव  है  ।

 श्री  कानूनगो  प्रक्रिया  हर  समय  प्रकाशित  की  जाती  है  ।  वह  नियमों  में  है  ।  वह

 पेचीदी  नहीं  है  ।  में  समझता  हूं  कि  लाइसेंस  के  लिए  श्रावेदन  करने  में  किसी  को  कोई

 कठिनाई नहीं  हुई  है

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 महालनोबिस  समिति
 के  जिसने  alee  भक्ति के

 संकेन्द्रण  के  प्रश्न  की  छानबीन  की  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  भी  इस  प्रदान  की

 न
 की  यदि  तो  क्या  भ्र  ऐसा  कोई  प्रध्ययन  करनें  का  उसका  बिसार ह

 fat  कानूनगो
 :

 हम  हमेशा  इस  शोर  ध्यान  देते  हैं  कि  किसी  विशेष  समूह  या  समूहों

 के  हाथ  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  केन्द्रित  न  हो  जाये  |

 प्र०  द् ०  क्या  लाइसेंस  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 सीमा  निर्धारित  होती  है
 ?

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 fat  कानूनगो जी  कानून  के  मुताबिक  १८  महीने ।

 fat  तिर मल राव :  क्या  सरकार  सदस्यों  को  यह  जानकारी  दे  सकती  है  कि  विशिष्ट

 व्यक्तियों  या  समूहों  को  wa  तक  कितने  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ताकि  हम  यह  निश्चित  कर  सकें

 ee  ह  वाना
 fe  इस  मामले  में  सं केन्द्रीकरण  gar  है  या  नहीं  ।

 fa  अग्रेजी  मे
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 श्री  कानूनगो
 :

 में  ने  बताया  है  कि  जानकारी  हर  महिने  प्रकाशित  की  जाती  है  ।

 श्री  तिरुमल  जी  नहीं  ।  जानकारी  इकट्ठी  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  साधन

 क्या  यह  जानकारी  नहीं  दे  सकती  ?

 महोदय
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जानकारी  इकट्ठी  कर  के  इस  सभा  के  सामने
 रखेंग े?

 fat  कानूनगो
 :
 में  अवद्य ही  निर्देश  दूंगा ।

 श्री  त्यागी
 :

 समाजवादी  ढंग  के  समाज  का  लक्ष्य  स्वीकार  कर  लेने  के  बाद  कुछ

 थोड़े  से  लोगों  के  हाथ  में  उद्योग  कौर  सम्पत्ति  संकेन्द्रित  होने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  ने

 कारवाई की  है  ?

 श्री  कानू गंगो
 :

 में  इस  प्रश्न  पर  का  उत्तर  दे  चुका  यह  इस  उद्देश्य से

 किया  जाता  हैं  कि  उत्पादन  क्षमता  कुछ  थोड़े  ही  व्यक्तियों  या  समूहों  के  एकाधिकार में  न

 रहे  ।

 pat  हाजी  किसी  एक  व्यक्ति  या  कम्पनी  के  पास  कुल  कितने  लाइसेंस हों  इस  बारे  में

 कोई  निदेश  या  नियम  हैं  ?

 श्री  कानूनगो
 :  प्रत्येक  उद्योग  को  लेना  होगा  ।

 asit  वॉरियर  क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  कौर  दिलाया गया  है  कि

 अधिकतर  लाइसेंस  विशिष्ट  राज्य  के  विशिष्ट  क्षेत्र  के  लिए  दिये  गये  हैं  a  इस  तरह

 सभी  दूसरे  राज्यों  के  साथ  भेदभाव  बरता गया  है  ?

 fat  कानूनगो
 :

 मुझे  नहीं  मालूम
 ।

 यदि  इस  तरह  का  कोई  समाचार  प्रकाशित  किया

 गया  है  तो  वह  गलत  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  १९६१ में  कितने

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ate  बिरला  समूह  को  कितने  जारी  किये  गये  थे  ?

 श्री  ्
 :

 मेरे  पास  वह  जानकारी  नहीं  है
 ?

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  इस  से  हम  यह  समझें  कि  सरकार  की  राय  यह  है  कि  इन  दिनों  में

 कोई  केन्द्रीकरण नहीं  gars  ?

 अध्यक्ष महोदय  :  कोई
 सं केन्द्रीकरण  नहीं  हुआ है

 ।

 श्री  जोखिम  श्रात्वा  :  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  करीब  ०  दर्जन  प्रमुख  व्यापारी

 विभिन्न  लाइसेंसों  के  att  ४०  से  Yo  से  अधिक  प्रकार  के  व्यापार  करते  हैं  ?

 1श्रष्यक्ष महोदय : शांति, शांति महोदय  :  शांति  दर
 .

 यह  प्रश्न  एक  दूसरे  रूप  में  दोहराया  जा  रहा

 श्री  जोखिम  झ्रात्वा  मेंने  अपना  seq  समाप्त  नहीं  किया  है
 ।

 श्री स०  सो०  बनर्जी
 :

 औचित्य  प्रदान  के  हेतु  ।

 श्री  कानू  नगों
 :
 श्रापने  मुझे  बुलेटिनों  में  प्रकाशित  शौर

 जारी
 किये  गये  लाइसेंसों  का

 एक  विश्लेषण  तैयार  करने  का  निदेश  दिया  है  ।
 —

 fot  अंग्रेजी  में
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 |
 ~  महोदय

 :
 वह  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  माननीय सदस्य  उसे  पढ़

 fat स०  ato  मेरा  औचित्य  wet यह  है  कि  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि

 सं केन्द्रीकरण नहीं  है  कौर  हम  उसे  ठीक  मान  लेते  हैं  ।
 लेकिन  इसी  सभा  में  यह  कहा  गया

 है  कि

 महालनोविस समिति  नाम  की  एक  समिति  इस  बात  की  छानबीन  करने  के  लिये  कि  सं केन्द्रीकरण

 है  या  नियुक्त की  गई  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  इस  निश्चित  राय  के  अधिकारी  हैं--वह  उनकी

 व्यक्तिगत  राय  है  या  वह  सरकार  की  कौर  से  है
 ?

 महोदय  :.  वह  श्रव्य  ही  प्रगति  राय  दे  सकते  हैं  ।  वह  बतायेंगे  कि  उनकी  राय

 क्या है  ।

 श्री  दाजी  :  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  जब  श्री  नंदा  जैसे  वरिष्ठ  मंत्री  की  एक  राय  है

 उपमंत्री  महोदय की  अलग  राय  है  तो  सरकार की  कौर  से  प्रमाणित राय  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  बात  मेरे  ध्यान  में  ल  सकते  मुझे  लिख  सकते  हैं  तब

 में  मंत्री  महोदयों  से  यह  बात  स्पष्ट  करने  के  लिये  कहूंगा  कि  परस्पर  विरोध  क्यों  है  ?

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिये  उपदान

 +

 क
 30,

 Sat  we  दान

 श्री  दी०  do  दार्मा

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  २९  १९६२  के  तारांकित बरत  संख्या  ११६२ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  (“3  करेंगे  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  त्यागपत्र  देने  या  सेवा  निवृत्त  होने

 पर  उन्हें  उपदान  )  देने  के  प्रश्न  जो  कि  सरकार  के  विचाराधीन  क्या  निश्चय

 किया गया  है  ?

 श्रम  प्रो  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  जी  हां  ।  यह  hae  किया  गया

 है  कि  मौजूदा  कानून  में  संशोधन  करने  के  लिये  एक  बिल  पेश  किया  जाय  |

 श्री  भक्त  ददन :  कया  में  जान  सकता  कि  यह  बिल  कब  तकਂ  सदन  के  सामने

 al  जायगा  ?

 श्री  हाथी :  उम्मीद  है  कि  वह  इस  सेशन  में  श्री  जायगा  |

 श्री  भक्त  |  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  निर्णय  किया  गया  वह  क्या

 क्या  इस  पर  प्रकाश  डाला  जायगा  ?

 श्री
 एक्ट  में  ग्रेचुइटी  देने  के  बारे  में  जो  प्राचीन  उस  के  बारे  में  सुप्रीम  कोर्ट

 ने  यह  जजमेंट  दिया  कि  तीन  साल  की  सर्विस  के  बाद  कोई  प्रैचुइटी  देना  ठीक  नहीं  है  ।  इस  लिये  कल

 ae  निर्णय  किया  गया  है  कि  दस  साल  की  सर्विस  के  बाद  ग्रैच्युटी  दी  जायगी  |

 श्री  दी०  चे  फार्मा  प्रारंभ  में  यह  विधान  मंत्रालय  द्वारा  समाचारपत्र  वालों  कौर

 aaa
 श्रम  जीवी  पत्रकारों  एवं  सरकारी  लोगों  के  साथ  परामर्श  करने  के

 बनाया
 गया  था  |  कथा

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 इस  विधेयक  को  स्थापित  करने  में  वही  तरीका  अपनाया  गया  है  ate  क्या  इसको  कार्यान्वित

 करने  में  मालिकों  की  ate  से  कोई  विवाद  खड़ा  नहीं  किया  जाएगा  ?

 fat  हाथी  :
 हमने  समाचारपत्रों के  प्रतिनिधियों ate  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  दो  बैठकें  भी
 कं

 थीं
 |

 हमने  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  चर्चा  की  थी  जो  हम  स्थापित

 करना  चाहते  हैं  ।

 tat  स०
 मो०  बनर्जी

 :
 मा०  ने  बताया  कि  उन्होंने  श्रमजीवी  पत्रकारों कौर  उनके

 प्रतिनिधियों के  साथ  दो  बार  परामर्श  किया  था  ।  क्या  यह  विधेयक  जो  सभा  के  सामने  लाया  गया

 है  श्रम  जीवी  पत्रकारों को  इच्छाओं  के  अनुकूल है  ?  क्या
 वे  इस  के  उपबन्धों से  सहमत  हैं  ?

 श्री  हाथी  श्रम  जीवी  पत्रकारों  और  मालिकों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  एकमत  नहीं

 किन्तु  हमने  दोनों  पक्षों  के  निद  <i  को  लिया  विशेषकर  श्रम  जीवी  पत्रकारों  के  विचारों

 अर  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  इन  उपबंधों  को  जोड़  दिया  जाये  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद :  क्या  ज्पदान के इस प्रइन के  इस  पर  चर्चा  करते  क्या  सरकार
 ने

 यह  विचार  किया  है
 कि

 हाल  के  वर्षों  में  इन  समाचारपत्र
 कंपनियों

 को
 जो  बहुत  भारी  arr

 हुई  है  उसके  अनुसार  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मजूरी  का  ढांचा  नहीं  बनाया  गया  ?

 jet  हाथी
 :

 इस  समय हम  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  सेवा  की  शर्तों  आदि  में  संशोधन  कर

 वहां  मुख्य  प्रश्न  कितनी  waft  के  पश्चात उपदान  देने  का  था

 fet  वारियर
 :

 समाचारपत्रों  शर  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बीच  मतभेद  किस  बात  पर

 महोदय
 :  यहाँ  ये  सब  बातें  नहीं  की  जा  सकतीं

 भारत  में  विदेशी  प्रविधि

 वध
 श्री  रा०

 बरुआ
 :

 क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  प्राविधिक  सहयोग  वाले  भारतीय  उद्योगों  में  विदेशी  प्रविधियों

 a  बढ़ती  हुई  नियुक्तियों की  भ्रोर  गया  है  ;

 क्या  विदेशी मुद्रा  की  स्थिति  ठीक  न  होने  के  कारण  सरकार  का  विचार  विदेशी

 प्रविधियों की  संख्या  पर  प्रतिबन्ध लगाने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :
 विदेशी  प्राविधिक

 क्यारियों  को  तभी  काम  पर  लगाये  जाने  की  दी  जाती  है  जब  उन  की  झ्रावश्यकता  होती

 है  ।  नियुक्त  विदेशी  प्रविधिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  यह  ae  है  कि  उद्योगीकरण के  बड़े  पैमाने

 i
 कै

 कार्यक्रम  के  कारण  प्रविधिक  विशेषज्ञों  की  आवश्यकता  बढ़  रही  है
 ।

 मंप्रेजी  में
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 चालू  विदेशी मुद्रा  सम्बन्धी  स्थिति  विदेशी  शिल्पियों  को  नौकर  रात  समय

 हमेशा  ध्यान  में  रखा  जाता  है  विंमान  नीति  में  कोई  परिवहन  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 समझी  जाती  |

 सवाल  नहीं  होता  ।

 या  विदेशी fat रा०  सहयोग  समझौतों के  उपबन्ध  का  लाभ  उठाते

 सहयोग  श्रावइयकता  से  भ्रमित  फिटर  शर  तकनीकों  विशेषज्ञो ंके  साधारणतया

 साथ  ले भ्राते हैं  जब  कि  वे  व्यक्ति  भारत  में  ही  उपलब्ध  हो  सकते  कौर  इस  स॒  व्यय  बहुत

 बढ़  जाता है  ?

 श्री  कानूनगो  जी  नहीं  ।  प्रत्येक  मामले  की  जांच  की  जाती  है
 जब  सर्वथा

 होता  परियोजना  की  दृष्टि  इस  की  भ्र नुम ति दी  जाती  है  ।

 fait रा०  बिखरा  क्या  मा०  मंत्री  अब  तक  उपलब्ध  फिटरों ae  तकनीकों  की  संख्या

 सरकारी  क्षेत्र  एवं  गेर-सरकारी क्षेत्र

 fot  कानूनगो  :  में  नहीं  मानता  कि  फिटर  ae  मर्कनिक लाये  जाते  हैं  ।  मर्कनिक  बहुत

 व्यापक  दाब्द है  ।  किन्तु  फिटर  नहीं  लाये  जाते  |

 fait  रा०  बिठा  कुल  संख्या कितनी  है  ?

 फन्नी  कानूनगो  :  पिछले  वष  यह  ७१२  थी
 ।

 fot  राधे  लाल  व्यास
 :

 हमारे  देश  में  विदेशी  शिल्पियों  की  संख्या  कितनी  है  कौर
 उनको

 रखने पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  बचें  होती है  ?

 शी  कान नंगो  मेरे  पास  सूचना  नहीं  है  ।
 यह  एकत्र  करने  में  बहुत  समय  लगेगा ।

 मेंने  यह  कहा  है  कि  ७१२  का  मामला  मंत्रालय  द्वारा  साफ  कर  दिया  गया  है  |

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  मा०  मंत्री  को  सही  आंकड़े  मालूम  हैं  यह  दर्शाने
 के

 कि  प्राधा  सहयोग  वाले  किसी  उद्योग  में  विदेशी  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  संख्या  १९४७ की  अपेक्षा

 ma  कहीं  अधिक है  ?  यदि  तो  कितने  प्रतिशत  विधि  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 जी  नहीं  ।  संख्या  उतनी  ही  जितनी  सर्वथा  भ्रावस्यक है  |  कौर

 हम  १९५७ के  साथ  तुलना  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  इस  प्रविधि  में  गति  बहुत बढ़  गई  है  ।

 मिश्र श्र०  ato
 विद्यालंकार

 :  क्या  मंत्री  जी  सभा  को  श्रीनिवासन  दे  सकते  हैं  कि  विदेशी

 प्राविधिक  आयात  किये  जायेंगे  या  तभी  मंगवाये जाते  हैं  जब  कि  उस  योग्यता का  कोई  भारतीय

 शिल्पी उपलब्ध  नहीं  होता  ?

 श्री  कानूनगो  ठीक  यही  सिद्धान्त है  ।  ai  हम  उसके  लिये  विशेषाधिकार देते

 हैं  क्योंकि  विदेशी  प्राविधिक  ara  कर  से  मुक्त  हैं  ।

 श्री  नरेन्द्र सिह  महीड़ा  :  क्या  विदेशी  शिल्पी  हमारे  भारतीय  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 देते
 हैं  ?

 tet  कानूनगो  :  निस्संदेह ।

 मूल  wast  में
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 श्रीमती
 सरोजिनी

 महिषी
 :

 विदेश  से  प्राविधिक  लोगों  को  मंगवाने  के  लिये  उद्योगों  की

 का  क्रम  क्या  है  ?

 श्री  कानूनगो  :.  यह  विशिष्ट  प्रकार  के  उद्योग  पर  निर्भर  करता  है  जहां  प्राविधिक  ज्ञान

 शौर  प्राविधिक  सहयोग  पाया  जाता  क्योंकि  अपने  देश  में  प्रविधिक ज्ञान  नहीं  है  ।

 श्री  सोनवानी  :  पहली  योजना  से  लेकर  ort  तक  भारत  में  जाने  वाले  कितने

 विदेशी  दिल्ली  भारत  से  चले  गये  हैं  कौर  कितने ait  यहीं  हूँ
 ?

 fat  कानूनगो  :.  alas  एकत्र  करने  में  बहुत  समय  लगेगा  ।  किन्तु में  मा०  सदस्य  को

 बता  सकता  हूं  कि  अरब  तक  जितने  विदेशी  शिल्पी  लगायें  गये  हैं  उनमें  से  कोई  भी  अधिक  देर  तक

 ठहरने  को  उत्सुक  नहीं  है
 ।

 श्री  कण  ato  frat  :  भारतीयों  को  उन  कामों  को  संभालने  के  योग्य  बनाने  के  लिये

 प्रशिक्षण  देने  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 श्री  कान नगों  :  इस  के  हमारी  बहुत  ऊंची  किस्म  की  प्राविधिक  संस्थायें  हैं

 जहां  लोग  झा  रहे  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  हमारी  योजना  की  समाप्ति  श्र  श्री  के  बीच  विदेशी  प्रविधिक

 लोगों  की  संख्या  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है
 ?

 श्री  कानूनगो  में  उत्तर  दे  चुका  तुलना  कठिन  है  क्योंकि  यह  किसी  निश्चित

 समय  तौर  दूसरे  निश्चित  समय  पर  औद्योगिक  उत्पादन  अथवा  संस्थाओं पर  निभा  करेगा

 fat  भागवत  झा  हमें  मंत्री  से  जो  उत्तर  प्राप्त  ga  है  उसमें  भ्रांकड़े नहीं  दिये

 गय |  हम  उचित  निष्कर्ष  पर  HA  पहुंच  सकते  हैं
 ?

 श्री पें० वेंकटा सुब्बय्या बेटा  सुब्बय्या  :  हमारी  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  कठिनाई  की  दृष्टि  से  क्या  विदेशी

 दिल्पिकों  को  रुपयों  में  दिये  जाने  वाले  वेतन  भत्ते  इरादी  की  सीमा  निर्धारित  करने का  कोई  प्रस्ताव

 है
 ?

 शी  array  जी  क्योंकि वे  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 रूप  सचना  प्रदान  कौर  उत्तर

 अखबारी  कागज

 +

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 घ्ल्प थ  सुचना  प्रदान  संख्या  ५  भी
 प्र०

 चे  सरगरा  :

 श्री  कजरोल्कर
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रखबारी  कागजों  का  कोटा  कुछ  कम  कर  दिया  गया  है  ;

 गा

 यह  मो  सभ  हैँ  कि  इससे  मानवीय

 श भाषियों के  समाचार  पत्रों  के  लिये

 कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  हैं ०.  ह  वनननननननविििविवििविििििति  नल्ल

 wh में
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 क्या  ऐसे  पत्र  जो  दैनिक  कौर  ऊंचे
 स्तर

 के  पत्र  कागज
 का

 कोटा
 कम

 मिलने

 के  oar  में  छोटे  निकलने  लगे  हैं  कौर  उनमें  सामग्री  भी  सीमित  होती  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  बड़े  पत्रों  को  जितना  कोटा  wa  तक  मिलता  रहा

 है  उतना  बराबर  बनाये  रखने  के  लिये  कुछ  विचार  कर  रही

 अखबारों  को  कागजी  कोटा  सबको  एक  जैसा  मिलता  रहे  इस  सम्बन्ध
 में

 भी
 क्या  कुछ  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  कब  तक  उस  पर  निर्णय  हो  जायेगा
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई

 से  जी  जिन  समाचार  पत्रों  ate  पत्रकारों  की  वार्षिक  शभ्रावश्यकता  १००

 और  १०००  मी०  टन  तथा  उससे  भ्रमित  होती  है  उनके  बारे  में  ५  प्रतिशत

 9'/,  प्रतिघात  की  कटौती  की  गई  है  प्रौढ़  यह  कटौती  देना के  सभी  समाचार  पत्रों  और  पत्रिकाओं

 जिन  छोटे  भ्रखबारों  में  १००  मी०  टन  वार्षिक  से  कम पर  समानरूप से  लागू  होती  है

 अखबारी  कागज  की  खपत  होती  है  उनके  बारे  में  कोई  कटौती  नहीं  की  गई

 १९६१  के  वर्ष  में  उनकी  झ्रावश्यकता  के  परिमाण  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 करने  में  समाचार  पत्रों  को  यह  छूट
 दी

 गई  है
 कि

 वे  अपनी  इच्छानुसार  चाहे  उनका  श्राकार
 या  पृष्ठों  की  संख्या  या  उनका  सर्कुलेशन  घटा  दें  ।

 से  भाई  fo  एन०  एस०  से  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  इन  पर

 विचार  किया  जा  रहा

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  १  मई  १९६२  को  सरकार  की  कौर  से  ऐसा  mea  प्रसारित

 किया  गया  था  कि  उन  समाचारपत्रों  की  जिन  की  बिक्री-संख्या  भ्रक्तूबर-दिसम्बर  १९६१ में

 Yo,000  तक  थी  wie  जिन  की  बिक्री  संख्या  उससे  भ्रमित  तो  ५०,०००  तक  वालों

 को  २०  प्रतिशत  बढ़ाने  की  सुविधा  दी  गई  थी  ate  उससे  शरीक  वालों  को  १४  प्रतिशत  बढ़ाने

 की  सुविधा  दी  गई  थी  लेकिन  फिर  ३१  जुलाई  को  एक  नया  area  दिया  गया  है  कि  १९६१

 में  जितनी  संख्या  उनकी  थी  उसमें  भी  साढ़े  सात  भ्र ौर  पांच  प्रतिशत  की  कटौती  कर  दी  जाएगी  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  थोड़े  से  wa  में  कौन  सी  ऐसी  विशेष  कठिनाइयां उत्पन्न  हुईं

 कि  ये  दो  रादेश  एक  साथ  देने  पड़े  ?

 श्री  मनु भाई शाह  सारे  देश  को  मालूम  है  इस  हाउस  को  भी  मालूम  है  कि

 फारेन  एक्सचेंज  का  क्राइसिस  तो  इस  फाइनेंशल  sae  में  शुरू  हो  गया  था  श्र  जो  बाहर

 के  देशों  विदेशों  से  मदद  वगैरह  मिलती  उसमें  भी  देरी  हो

 फारेन  एक्सचेंज  के  बैलेंस  की  जो  सिचुएशन  है  उसको  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  साक्ष  कर

 है  श्र  सारी  स्थिति  इस  हाउस  के  सामने  रखी  जा  चुकी  उसके  मातहत  ही

 सारी  कटौती  कर  दी  गई  जुलाई  में
 ।

 श्री  प्रकाश वीर शास्त्री  :  ३०  जुलाई  १९६२ से
 जब

 से  यह  आदेश  लागू  किया

 गया  है  तो  क्या  उसमें  यह  भी  एक  sara  है  कि  १  अप्रैल  १९६२  से  यह  लागू  यदि

 तो  मई  के  अन्दर  जो  दिया  गया  उसके  अनुसार
 जिन  अखबारों

 ने  बिक्री  संख्या

 बढ़ा  दी  उनके  पर
 इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा

 ?

 का  क

 मूल  dist  में
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 श्री  मनुभाई शाह  :  पूरी  तरह  से  इसको  ख्याल  में  रखा  गया  है  जब  से  कि  यह

 नया  काडर इशु  |  १
 भ्रप्रैल  से  पहले  जो  ज्यादा  कंजम्पशन  किया  होगा  उसको  सरकार

 मुजरा  कर  देगी  उस  पर  कटौती  नहीं  लगेगी  क्योंकि  वह  तो  उन्होंने  कंज्यूम  कर  लिया

 पाइंदा  वाली  क़जप्पशन  जो  उस  सब  को  मिला  कर  यह  कटौती  लगेगी  ।

 श्री  भक्त
 दर्शन

 !  जो  नई  कटौती  की  गई  है  वह  क्या  केवल  इसी  छमाही  के  लिए

 है  या
 wat

 काल  के  लिए  इसको  कायम  रखा  जायगा
 ?

 क्या  उसकी  कोई  मियाद  है
 ?

 श्री  सनुभाई शाह दाह  :  सारी  लाइसेंसिग पालिसी  जो  होती  है  वह  एनीमल  होती

 wat  काल  के  लिए  पालिसी  यहां  होती  नहीं  है  कौर  न  ही  हो  सकती  हमारा  इरादा

 है  कि  जहां  जहां  कटौती  की  गई  उसको  जैसे  जैसे  हमारी  पोजीशन  हमारी

 हालत  बहाल  करने  की  कोशिश  की  यह  पालिसी  केवल  न्यूजपेपर  इंडस्ट्री  के

 लिए  जोकि  एक  सेंसिटिव  सैक्टर  बल्कि  सभी  के  लिए

 श्री  इन्द्रजीत लाल  सोहना  :  क्या  आकार  घटाने  कौर  पष्ठों  की  संख्या घटाने  शादी के

 मामले  में  समाचारपत्रों  को  पूर्ण  स्वाधीनता  दी  गई  है  या  कोई  न्यूनतम  आकार  ग्राही  निश्चित

 fait  सुभाष  शाह  !  यह  बड़े  महत्व  का  बड़ा  नामक  कौर  पेचीदा  get  होने  के

 हम  समाचारपत्रों  के  स्वविवेक में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  ताकि  वे  या  तो  अपना

 आकार  ठीक  करें  या  वे  की  संख्या  ठीक  कर  लें  या  वे  ठीक  कर

 ताकि  अनिवार्य  कटौती  के  भ्रन्दर  जो  देश  को  बहुत  सी  दिशाओं  में  करनी  पड़ी  जिसमें

 एक  नवीनतम  कटौती  समाचारपत्रों  पर  लगाई  गई  उन  को  पूर्ण  स्वतंत्रता  दी  गई

 कजरोलकर  :  देश  के  विविध  भागों  में  दैनिक  भाषा  समाचार  पत्रों  को  प्रोत्साहन

 देने  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  क्या

 स्पष्ट  निष्कर्ष  है  ।  जबकि  हम  हमेशा  अ्रधिकाधिक परिचालन fat  मनु भाई  दाह

 ae  भ्रधिकाघिक  पाठकों  का  स्वागत  करते  वर्तमान  परिस्थितियों  में  दे  हम  भ्र पने

 को  सुरक्षित  रखें  तो  बेहतर  होगा
 ।

 tet  प्र०  बूँ ०  बदमा  :  क्या  आदेश  में  एक  अख़बार  से  दूसरे  तक  अखबारी

 कागज़  के  हस्तांतरण  पर  भी  प्रतिबन्ध

 tat  मनुभाई  शाह  :  विधि  के  aes  इस  की  अनुमति  नहीं
 नवीन

 के  अन्तर्गत  उन्हीं  व्यवस्थापकों के  यदि  चार  या  पांच  प्रकाशन होते  है

 मह  प्रकाशनों  के  संबंध  में  ही  स्थानन्तरणीय  नहीं

 fait  भागवत झा  झ्राजाद  :  वर्तमान कमी  कितनी  जिसमें या  ०  मंत्री  प्रभारी  कागज

 गर  यह  कटोती  लगा  रहे

 fat  मनु भाई  शाह  :  विदेशी  yar  की  कमी  अखबारी  कागज  की  कमी  नहीं

 felt  भागवत  का  आजाद
 :

 अखबारी  कागज  की  मांग  कितनी  है  भौर  मांग  की  तुलना

 नें  कमी  कितने  प्रतिशत  है  जिस  कारण  सरकार  ने  यह  लगाई  €  ee  mA

 va  में
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 fat  मनु भाई  शाह
 :

 wear  कागज  की  कमी  के  कारण  कटौती  लागू  की  गई  है
 ।

 कटौती  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  लागू
 की

 गई  यदि  हमें  विदेशी  मुद्रा  की

 कोई  कठिनाई
 न

 होती  तो  हम  ने  इसे  कर  दिया  होता  जैसा  हमने  पहले  किया

 किन्तु  यह  सच  है  कि  कुल  इस  कटौती  या  अन्य  कटौती  के  विदेशी

 मुद्रा  भी  इतनी  है  कि  इसके  विभिन्न  उद्योगों  पर  जिनमें  gear  कागज  उद्योग  शामिल

 बहुत  प्रतिबन्ध  ate  रुकावट  लगा  दी  हो  सकता  है  कि  यदि  हम  अधिक  दे

 वे  अधिक  परिचालन कर  सकते

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कच्चे  पटसन  का  निर्यात

 1*५१७.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 १९६२  से  कुल  कितना  कच्चा  पर्यटन  विदेशों  को  भेजा  गया  ;

 किन  किन  देशों  ने  ora  किया  ate  क्या  बिक्री  मूल्य  उनके  साथ  तय  किया

 नयी  फसल  से  इस  साल  सितम्बर  तक  कितना  कच्चा  पटसन  बाजार  में

 पहुंच  जायेगा  ;
 bad

 कच्चे  पटसन  की  फसल  के  लिये  स्टाकਂ  का  काम  कब  शुरू  होगा
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 १७३६०  गांठें  |

 आयातक देश  चेकोस्लोवाकिया कौर
 पश्चिम  जमेंनी

 ।  लोक  हित

 की  दृष्टि  से  मूल्यांकन  बताना  ठीक  नहीं  है  ।  मूल्य  साधारणतया  प्रतियोगिता में  टिकने

 वाले

 लगभग  से  लाख  गांठों  तक ।

 मूल्य  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  जब  कभी  श्रावश्यकता काम  जारी

 रहेगा  |

 पाकिस्तानी  सेनाओं  का  करीमगंज  क्षेत्र  में  अनधिकृत  प्रवेश

 e
 श्री  च०

 का०  भट्टाचार्य :
 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 1५३२
 श्री  सरजू  पांडेय :

 Lat  प्र०  च०

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  सरासर  ने  जुलाई  १९६२  के  पटले

 सप्ताह में  करीमगंज  से  लगभग  eo  मील  की  दूरी  पर  लाटी  टिल्लू  क्षेत्र  में

 भारतीय  सीमा  में  अनधिकृत  प्रवेश  किया
 ;

 नक  बन
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 क्या  उन्होंने स्थानीय  ग्रामीण  लोगों  को  नौकरियों के  लिये  पाकिस्तानी  सरकार  से

 प्रार्थना  करने  को  कहा  ;

 क्या  उन्होंने  लाटी  टिल्लू  में  तैनात  भारतीय  सीमा  सुरक्षा  सेवा  को  यह  धमकी

 दी  कि  ag  ग्रामीणों  की  बस्ती  के  weet  न  जायें  ;  कौर

 क्या  उन्होंने  दावा  किया  है  कि  कुछ  गांव  पाकिस्तान  के  हैं
 ?

 गव  कार्य  सं  मालय  में  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी  कौर

 ४५  जुलाई  १९६२  को  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स  ने  पुटनीनाला  के  पश्चिम  में  थोड़ी  कमी  पर

 गर्त  करने  के  लिये  हमारी  सीमा  सैनिको  के  अधिकार  को  चुनौती  देकर  लाटीटिलल्‍्ल  क्षेत्र

 में  यथास्थिति  को  बदलने  का  प्रयत्न  किया  था  ।  भारतीय  सीमा  सेनाग्र ों  ने  पाकिस्तान  की

 बात  स्वीकार  नहीं  की  कौर  पुटनीनाला  के  पार  थोड़ी  भूसी  की  गीत  करने  के  अपने  भ्र धि कार

 पर  are किया

 विवाद  के  संबंध  में  सेक्टर  कमांडरों  के  स्तर  पर  &  जुलाई  को  चर्चा  हुई  थी  किन्तु

 कोई  समझौता नहीं  हो  पाया  इसैके  दोनों  कौर  के  ब्रिगेड  कमांडरों  की  बैठक

 २३  जुलाई  को  हुई  कौर  सशस्त्र  मुठभेड़  को  रोकने  के  लिये  यह  तय  हुआ  कि  उस  थोड़ी

 भूमि  पर  पाकिस्तान  भारत  दोनों  गत  बन्द  कर  दें  ।

 यह  मामला  फिर  १  शभ्रगस्त  को  ढाका  में  हुए  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  उठाया  गया

 गर  ga  पाकिस्तान  को  यह  बताया  गया  कि  थोड़ी  कमी  पर  जो  पुटनीनाला  के  पश्चिम

 में  भारतीय  नियंत्रण  हमेशा  रहा  है  शर  यह  स्थिति  पाकिस्तान  द्वारा  एक  बैठक  में

 स्वीकार की  गई  थी  जो  नवम्बर  १९४९  में  दोनों  पक्षों  के  उस  समय  के  ब्रिगेड  कमांडरों

 के  बीच  हुई  श्रीराम  के  मुख्य  सचिव  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  कि  ब्रिगेड  कमांडरों  को

 जिन्होंने  FeRE  में  पाकिस्तान  ake  भारत  दोनों  को  स्वीकार्य  समझौता  तैयार  किया

 उस  विवाद  को  निपटाने  में  सहायता  करने  के  लिये  बुलाया  जाने  |  qa  पाकिस्तान  के

 सचिव  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  किया  ।

 सरकार  को  इस  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं

 कृषि  श्रमिकों की  aa

 *y  33, +  |  aft  यदा पाल सिंह  :  क्या  श्रम
 कौर

 रोजगार  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  कि  जनता  के  सब  कार्यों  की  वास्तविक  राय  में  कुल

 मिलाकर  वृद्धि  हुई  कृषि  श्रमिकों की  वास्तविक  श्राय  में  पिछली
 दो

 योजना  अवधियों

 में  लगभग  १२  प्रतिशत  तक  गिरावट  भाई  है

 क्या  सरकार  ने  इस  गिरावट  के  कारणों  का  अध्ययन  किया  है

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  श्र

 सरकार  इस  मामले  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  करती  है  ताकि  इस  वग

 का  भी  रहन-सहन  का  स्तर  ऊंचा

 nA! «  चि
 नल्लाਂ

 मूल  प्रंप्रेज़ी  में
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 अम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मदद  ध  हि  ग्न way  (ot  से  (a).  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 विवरण

 जबकि  यह  सच  हो  सकता  है  कि  सभी  प्रकार  की  जनता  की  वास्तविक  a  बढ़ी  है

 तो  यह  fra  करना  निराधार  है  कि  खेतिहर  मजदूर  की  वास्तविक  ar  कम  हुई  है  ।

 FEY YQ  शर  PEXQ—K  में  पहली  तथा  दूसरी  खेतिहर  मजदूर  जांच  से  आंकड़ों  की

 तुलना  से  नहीं  मालूम  होता  कि  जबकि  wer  लोगों  की  are  बढ़ी  है  तभी  खेतिहर  मजदूर

 की  वास्तविक  or  कम  हुई  है  ।  दोनों  कृषि  जांचों  के  की  तुलना  करना  कठिन

 है  इसलिए  यह  समझना  ठीक  नहीं  है  कि  खेतिहर  मजदूरों  की  वास्तविक  कम  हुई

 योजना  द्वारा  नियुक्त  टैक्निकल  समिति  ने  इस  प्रश्न  की  जांच  कर  ली  है  यह

 निर्णय  किया  है  कि  ऐसा  समझना  ठीक  नहीं  है  कि  की  तुलना  में  PEXG—AUY

 में  खेतिहर  मजदूरों  की  श्रमिक  स्थिति  में  कमी  ore  है  भ्रमणा  सुधार  हुमा  है  ।  तीसरी

 विस्तृत  खेतिहर मजदूर  जांच  श्रम  तीसरी  योजना  में  करने  का  निर्णय

 किया  गया  है  जिससे  PEXG—UY  श्र  PERV—KR  के  बीच  खेतिहर  मजदूर  की  दशा  का

 विस्तृत  विवरण  मालूम  हो  सके  ।

 योजना  war  में  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  स्थापित  की  गई  है  जिससे  खेतिहर

 मजदूरों  की  समस्या  का  विस्तृत  विवरण  सके  ake  उनकी  शारीरिक  ak  सामाजिक

 दशा  को  सुधारने  के  लिए  सुझाव  मिल  सकें
 ।

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  ने  इस  दिशा  में

 कुछ  कार्यवाही की  है  ।

 टररामाइसीन  का  उत्पादन

 |  श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 |  sit  प्र०  के०  देव

 |  श्री  यश्पाल  सिंह
 :

 1५३१४.  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :

 |  श्री  रवीन्द वर्मा  :

 श्री  ह्०  चक्रवर्ती :

 |  ait  मोहन  स्वरूप
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या
 यह  सच  है  कि

 पिम्परी
 हिन्दुस्तान-ऐंटी  बायोटिक्स  फैक्टरी  में

 का  उत्पादन  बन्द  हो  गया  है  ;

 क्या यह  सच  है  कि  अ्रमरीकी  फर्म  ने  दावा  किया  है  कि  टैरामाइसिन

 फार्मूला  उनका  पेटेंट  है  ;  कौर

 यदि
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 od

 अंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानू
 :

 से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जी  हो

 कौर  इस  ae  के  प्रारम्भ  में  हिन्दुस्तान  ऐंटी-बायोटिक्स  समिति  पिम्परी

 ने  एक
 *
 तरीका  निकाल  कर  उसके  द्वारा  श्रौक्सिटेटकासीक्लीन  हाइड्रोक्लोराइड  का  निर्माण

 areca  किया  था  ।  उन्होंने  ७  तरीके  के  लिये  एकस्व  प्राप्त  करने  के  लिये  ait  भी

 दी  थी  ।  मैसर्स  फिशर  ऐंड  अ्रमरीका  ने  एकस्व पर  ae  मामला

 एकस्व  तथा  डिजाइन  कलकत्ता  के  विचाराधीन  है  ।  नियंत्रक  का  निर्णय  होने

 हाइड्रोक्लोराइड का  उत्पादन  बन्द  कर  दिया  है
 e

 सरकारी  उपक्रमों  में  कर्मचारियों  को  निवृति-वेतन

 11.0  ४५३४.  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 का  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  सरकारी  उपक्रमों  में  कर्मचारियों  को  निवृत्ति-वेतन  देने  की  व्यवस्था

 पर  विचार  कर  रही  है  ;  शर

 ब्यौरा  ट्
 यदि

 तो
 उसका

 क्या  ७८1१1  ष

 तथा  उद्योग  मंत्रालय
 में  उद्योग  मंत्री

 जी  नहीं
 ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता
 ।

 राजघाट  समाधि

 1४३६.  महाराज कुमार विजय  आनन्द
 :  क्या  श्रीवास  धौर  संभरण  मंत्री

 यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 >
 क्या  राजघाट  समाधि  का  निर्माण  निर्धारित  कार्यक्रम

 ्  भ्रनुसार चल

 है  ;  और

 यदि  तो  aa  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है
 ?

 +frate,  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  मेहर  ara  :
 क्रम  १  का  काम

 प्रगति  पर  है
 ।

 क्रम
 २

 का  काम
 कभी

 मंजूर  नहीं  किया  गया  है
 ।

 जून
 १९६२

 के
 मनत

 तक  १८, े  5८
 वनिन

 fae  प्रंग्रेजी  में
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 फ्रांस  को  निर्यात

 1*४५३७.  श्री  त्रिदिव  gare  चौधरी  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सय  है  कि  फ्रांस  सरकार  ने  वर्ष  १९६२  में  फ्रांस  में  भारतीय  वस्तुद्नों

 के  आयात  के  लिये  विशेष  श्रभ्यंश  कं  अनुमति दी  है  ;

 यदि  तो  किन  वस्तुभ्नों  के  लिये  श्रीयंत्र  की  भ्र नुम ति  दी  गयी  है  we  ये

 किस  तिथि  तक  वेध  रहेंगे  ;

 क्या  इन  वस्तु झ्र ों  को  फ़ांस  निर्यात  करने  पर  कुछ  प्रफुल्ल  लाभ  भी  प्राप्त  होगा  ;

 क्या  इन  medal  को  ay  १९६३  के  लिये  बढ़ाने  की  भी  कोई  संभावना  है  ;

 ौर

 (=)  क्या  किसी  विशेष  वर्ष  में  कुल  श्रभ्यंश*में  किसी  वृद्धि  की  अनुमति  दिये  जाने

 की  कोई  arm

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 जी  at  ।

 a
 विवरण  सभा  पटल  पर  र्थ  जालना माता  rd  |  |

 |  ड  is  परिदिष्ट २,  संख्या

 ३३]  ।

 जी  नहीं  |

 ate  ये  वास्तविक  वार्तालाप  करने  के  मामले  हैं  जो  १९६२  कै  afar

 भाग  में  होगी  ।  इस  समय  कोई  संकेत  देना  संभव  नहीं  है  ।

 पुर्तगाली  बस्तियों  में  भारतीय

 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ  :

 Tras.  {  थी  दी०  Wo  शर्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गठ
 पुर्तगाल  सरकार  की  डिग्री  संख्या  STSRE,  दिनांक  २४५  जुल च  1;  ह  &€६२  को  उन

 भारतीय  राष्ट्र जन  के  पक्ष  जो  पुतंगाली  क्षेत्र  छोड़ने  वाले  हैं  भारत  वापस  शाने

 बाले  झा परिवर्तित  कराने  के  सरकार  कें  प्रयत्नों  का  क्या  परिणाम  निकला  ;  ak

 उनको  पुनर्वासित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी  ?

 कार्य
 मं

 मालय
 में

 उपमंत्री  दिनेश  संयुक्त  ae  गणराज्य

 की  सरकार  के  प्रतिनिधि  ने  जो  इस  समय  कोयोज  में  बताया  है  कि  game

 कारियों  ने  श्रनिद्चितकाल के  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  ऋणों  कौर  उनकी  सम्पत्तियों  को

 जब्त  करने  का  काम  स्थगित  कर  दियां  है  ।  संयुक्त  भ्र रब  गणराज्य  सरकार  डिग्री
 a  ह  S UEEEnanaemeemeees

 wast में

 1732(Ai)
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 संख्या  ४४४१६  को  मान्यता  दिलाने  के  लिये  पुर्तगाल  सरकार  को  मिनट  का  प्रय पालन  कर
 रही है

 भारत  att  सरकारों  के  बीच  हुए  समझौते  के  अनुसार  उन  भारतीय

 राष्ट्र जनों  जो  Geetrett TRIT OT
 इलाके

 को  छोड़  जाते  अपनी  श्रारिथयों  को  ले  जागे  दिया

 जाएगा
 |

 भारत  सरकार  यह  करती  है  कि  पु तंगा ली  प्राधिकारी  करार  को  कार्य

 रूप  में  परिणत  करेंगे  ।  इसलिये  इस  समय  भारत  सरकार  द्वारा  भारत  ब  वाले  भारतीय

 राष्ट्र जनों  के  पुनर्वास  के  लिये  कोई  विशेष  कार्रवाई  जाने  का  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 उत्पादन  निर्यात  dada  परिषद

 1५३९.  शी  रवीन्द्र  धर्मा  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताते की  कृपा  करेंगे

 fr  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  बज  परिषद्‌  ने  टीन  के  डिब्बों

 के  भ्रमित  मूल्यों  तथा  उनकी  कमी  के  कारण  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  बढ़ाने

 होने  वाली  अपनी  कठिनाइयों  की  are  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  है

 क्या  परिषद्‌  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  अपेक्षित  मात्रा  में  डिब्बों  के

 आयात  की  दें  कौर  केरल  में  डिब्बे  बनाने  के  नये  कारखाने  की  स्थापना  की  स्वीकृति

 दे  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  क्या  कायंवाही  करने  का  है  जिससे  मूल्यवान

 क्लीशे  मुद्रा  की  प्राप्ति  कराने  वाला  यह  उद्योग  हमारी  भ्रमण-व्यवस्था  में  श्रपना  पूर्ण  नि

 दे  सके
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रम्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुनाई

 six  जी  हां

 योग  अचानक  वृद्धि  हो  जाने  तथा  परिवहन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण

 टीन  के  डिब्बों  की  अस्थायी  कमी  हो  गई  थी  ।  अरब  इस  को  ठीक  कर  लिया  गया  है  ।

 सरकार  ने  डिब्बा  संभरणकर्ताश्रों  के  साथ  उन  के  द्वारा  ली  जानें  वाली  कीमत  के  बारे

 में  बातचीत  की  थी  ।  इस  के  परिणामस्वरूप  संभरण  में  सुधार  होने  की  oat  है  मूल्य

 भी  कम  हो  एक  नई  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  yet  दीर्घकालीन  है  गुण  दोष

 के  प्राधा  पर  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 ध्रासनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  पानी  का  संभरण

 ग ४४०  श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  खान  स्वास्थ्य  बोर्ड  के  मुख्य  सफाई  अधिकारी  के  इस  वक्तव्य

 की  art  दिलाया  गया  है  कि  झ्रासनसोल  कोयला  क्षेत्र  में  तथा  खान  श्रस्पतान में  भी  पीने
 का

 पानी  गन्दा  पाया  गया

 पीने  के  पानी  के  साथ  किये
 जाने

 का
 कोई  प्रबन्ध

 न
 होने

 के
 क्या

 कारण

 मूल  ast a
 में
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 कया  पानी  के  संभरण  की  दो  योजनाओं  को  रद  कर  दिया  गया

 खनिकों  को  कितने  उचित  समय  में  पीने  का  पानी  मिलने  लगेगा
 ?

 tore  site  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  हां
 ।

 किन्तु  मुख्य

 स्वच्छता  ने  बताया  है  कि  प्रेस  में  उनका  भाषण  गलत  छापा  गया  है
 |

 कुछ  कोयला  खानों  में  जल  को  फिल्टर  करने  तथा  शुद्ध  करने
 की  व्यवस्था है  |

 नही ं।

 पीने  के  पानी  के  संभरण  की  कुछ  व्यवस्था  पहले  ही  है
 |  जल  संभरण  की  अवस्था

 को  सुधारने  के  बारे  में  प्रयत्न  लगातार  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 भू-राजस्व

 1५४१.  sit  हरिश्चख  मायर
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  १०  एकड़  से  कम  वाली  जोतों  पर  से  भू-राजस्व
 समाप्त

 करने  की  आवश्यकता  तथा  श्रौचित्य  पर  विचार  कर  लिया  है  तथा  राज्य  सरकारों

 के  साथ  बातचीत कर  ली

 (१)  भू-राजस्व  से  (२)  बिना  सिंचाई  वाले  दस  एकड़ों तथा  सिचाई

 बाले  पांच  एकड़ों  से  कम  जोतों  से  कुल  कितनी  श्राय

 खेती  योग्य  कितने  प्रतिश्त  भूमि  ५०  एकड़  से  जोत  वाली  है
 ?

 योजना  तथा  शम  site  रोजगार  मंत्री
 :  नहीं ।  इस  मामले

 के  बारे  में  हाल  के  वर्षों  में  राज्यों  के  साथ  चर्चा  नहीं  की  गई  ।

 PERL A YA UT F में  भूमि  राजस्व  से  €७  करोड़  रुपये  की  हुई  थी
 ।  भूमि के  टुकड़े

 कितने  हैं  यह  मालूम  नहीं  है
 ।

 PENI—NY F Ula TAT AAT में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ५ (प्वें  के  अनुसार  ५०  एकड़ से  अधिक

 भू-भागों  वाले  ग्रामीण  परिवारों  की  संख्या  ग्रामीण  जनता  की  कुल  भूमि  का  लगभग  ६  प्रतिश्त

 रबड  की  खेती

 वॉरियर  :

 थ्री  मे०  Fo  कुमारन
 TERE,  4

 ध  गयी  वासुदेवन नायर  :

 थ्री  प०  कुन्दन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  १५  १९६२  के  प्रदान  संख्या  RYO

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  की  खेती  के  लिये  भूमि  की  व्  के  farses  कां  देश  में

 सर्वेक्षण  इस  बीच  कर  लिया  गया ह  नन

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  ok

 क्या  रबड़  बागान  उद्योग  तुलनात्मक  अध्ययन  करने  के  लिये  मलाया

 लंका  भेजा  जाने  वाला  शिष्टमंडल  इस  बीच  भेजा  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय
 में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 रबड़  बोर्ड  भौतिक  सर्वेक्षण  करने  से  पहले  सब  राज्यों  से  रबड़  की  खेती

 के
 लिये

 उपयुक्त  भूमि  की  उपलब्धि  के  बारे  में  सूचना  एकत्रित  कर  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 उद्योगों  क  लिये  लाइसेंस  घिरी

 (sit  रामेदवर  टाटिया
 :

 |

 भी  रघुनाथ  सिंह  :

 थ्री  राम  रतन 11५४३.

 ह  प्र०  चे

 wo  ना०  विद्यालंकार

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  व्यक्ति  विभिन्न  उद्योगों  के  लाइसेंसों  को  बहुत  दिनों  से

 बिना  क्रियान्वित  किये  रोके  हुए

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  है

 तथा  उद्योग  मं  मालय  में  उद्योग  मंत्री  ate

 औद्योगिक  लाइसेंस  इस  तत  पर  जारी  किये  जाते  हें  कि  लाइसेंस  वालों  को  एक  निर्धारित  wae

 के  भ्रमर  औद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिये  सक्रिय  कदम  उठाने  चाहियें  ।  इस  के  सम्बन्ध

 में  की  गई  प्रगति  पर  समय  समय  पर  विचार  किया  जाता  है  कौर  जिन  मामलों  बिना  पर्याप्त

 लाइसेंस  वाले  सक्रिय  कदम  उठाने  में  सफल  रहे  लाइसेंस  रद  करने  की  कारंवाई

 की  जाती है  1

 संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी :

 PERRY,  भी  1. (५  ato  विद्यालंकार
 :

 क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदें  कितने  श्रौद्योगिक  एककों  में  सफलतापूर्वक काम  कर  रही

 हूं  योजना  की  छियात्विति  के  बाद  से  प्रत्येक  वर्ष  के  शहरग  wat  झ्रांकड़ों  के ~
 भ्र नं सार कितने  एककों  में  अ्रसफल  रहीं

 क्या  इन  परिषदों  के  कार्य वहन  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया
 कौर

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 मूल  प्रंग्रेजी  मैं
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 farm  शौर  रोजगार
 मंत्रालय  में

 भ्रम  मंत्री
 वितरण  सना  पटल  पर

 रखा  जाता है  ।

 विवरण

 इस  समय  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदें  ३४  में  काम  कर  रही  हैं  ।  उनका  वर्षवार  व्यौरा

 कौर  योजना  के  चालू  होने  से  लेकर  जिन  एकांश ों  में
 इन

 परिषदों  ने  काम  बाद
 कर  दिया वह

 नीचे  दिया  जाता  है  :

 ही  तक  आल  फ  करा  एको  कश

 एकांश ों की  संख्या  जहां  एकांश ों की  संख्या  जहां

 परिषदें  काम  कर  रही  हैं  संयुक्त  परिषदों  ने  काम

 बन्द  कर  दिया है

 2€¥s  रटे

 PERE  २२

 2c १६६०  े

 ERR  RE

 डेड
 १९६२

 ate  कभी  तक  २६  एकांशों  में  योजना  के  कायें  का  मूल्यांकन  किया  गया  है  ।

 इन  मूल्यांकनों  से  पता  चलता  है  कि  उत्तम  श्रौद्योगिक  अधिक  स्थिर  श्रमिक  बढ़ी  हुई

 छीजन  में  उत्तम  लाभ  कौर  सब  से  अधिक  भिन्न  भिन्न  क्रम  से  प्रबन्धकों

 श्रमिकों  के  बीच  घनिष्ठतर  समझौता  भावना  कुछ  एकांश ों  में  जहां  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों  का  कायें

 सफलताजनक रहा  है  ।

 दिग्वाडीहू  कोयला  धनबाद  में  बु घंट ना

 Sit प्र०  ०  चक्रवर्ती 1

 Left  go  do

 क्या  श्रम  धौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ८  १९६२ को  दिग्वाडीह  कोयला धनबाद  में  स्त  गिर  लाने

 से  कुछ  खनिक  मर  गये

 यदि  at,  तो  कितने  व्यक्ति  हताहत

 प्रभावित  परिवारों  को  तुरन्त  सहायता  देने  के  लिये  an  कदम  उठाये

 गये

 दुर्घटना  की  तथा  कारणों  की  जांच  कराने  के  लिये  क्या  कदम

 गये

 क्या  यह  सच  है  कि  जुलाई  १९६२  में  धनबाद  की  एक  शौर  अन्य  खान

 में  इसी  प्रकार  की  दुर्घटना  हुई  थी  जिसमें
 छः

 खनिक  मर  गये  a;  भोर
 * ५ /५ च् ०

 1  मल  अंग्रेजी  में
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 क्या  सरकार  का  विचार  झरिया  की  कोयला  खानों  में  ऐसी  दुखद  घटनाश्रों

 की  पुनरावृत्ति  के  कारणों  की  जांच  के  लिए  एक  विशेष  समिति  स्थापित  करने  का

 तथा  इनको  रोकने  के  लिये  कठोर  कार्यवाही  करने  का

 fora  शर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :  श्र  ७

 १९६२
 को  दिगवाडीह  कोयला  खान  में  एक  दुर्घटना  हुई  जिसमें  एक  ate  फायरर  ak

 एक  मशीन  फिटर  मारे  गये  थे  कौर  एक  खनिक  सरदार  तथा  कोयला  काटने  की  मशीन  चलाने

 वाले  व्यक्ति  को  गहरी  चोटें  लगीं  |

 किसी  विद्वेष  सहायता  के  लिये  aft  तक  कोई  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 उप  मुख्य  खान
 निरीक्षक  ने

 इस  घटना के  होने
 के  तुरन्त  न  दुर्घटना  की

 की  । जांच

 ( #)  १६  REQ BT
 को  सीता  नाला  कोयला  खान  में  एक  दुर्घटना  हुई  जिसमें

 छः  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  एक  घायल  हुमा  |

 नहीं  ।  परिस्थितियां  ऐसी  नहीं  कि  ऐसी  समिति  स्थापित  की  जाये
 ।  दोनों  दुबलाएं

 रोकी  जातीं  यदि  विनियमों  में  दिये  गये  रक्षा  उपबंधों  का  पूर्ण  पालन  किया  गया  होता  ।

 क्वार्टरों  का  बिना  बारी  के  दिया  जाना

 1५४६  ही  लक्मीमत्ल  तितावी  :  कया  श्रीवास ate  संभरण  मन्त्री  यह  बताने की

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  क्मेंचारियों  को  क्वार्टरों  के  बिना  बारी  के  दिये  जाने

 हाफ-टन  अलाटमेंट  )  के  बारे  में  नीति  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;

 नई  नीति  की  क्रियान्विति  के  बाद  ऐसे  कितने  अलाटमेंट  किये  गये  तथा  इसके  क्या  कारण

 श्रीवास  भर  संभरण  मंत्री  (ait  मेहर  चन्द
 :

 जी  हां
 ।

 पहले  क्वार्टर  बिना  बारी  के  विविध  कारणों  से  दिये  जाते  थे
 ।  १  १९६२  को

 लगभग  १४००  ऐसे  मामलों  में  क्लीनर  देने  थे  ।  इनमें  से  कुछ  मामले  दो  वर्षों  से  भी  पुराने  थे
 ।

 इसलिये

 समूचे  प्रदान  पर  पुर्नविचार  किया  गया  कौर  यह  फैसला  किया  गया
 कि

 भविष्य  में  बिना  बारी  क्वाटर

 केवल स्वास्थ्य के  कारण  पर  स्यात्  सरकारी  कर्मचारी  या  उसकी  पत्नि  पति  यथास्थिति या

 आश्रित  बच्चे  की  बडी  बीमारी  )  दिये  जायें  ।

 ४२

 जस्ता  इरादी  का  कुल  उत्पादन

 1१४२७.  श्री  श्याम  लाल  सर्राफ  :
 क्या

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 tm  pe  देश
 म

 निकल

 अ  र
 sear ~~)  का  वर्तमान  कुल  उत्पादन

 कितना है  ;

 मूल  प्रंग्रेजी
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 देना  की  कुल  मांग  से  इसका  क्या  अनुपात  है  ;  शौर

 इन  अलौह-घातों  में  कब  तक  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  की  योजना  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 म

 प्रायः  में  उद्योग  मंत्री  शौर

 निकल  कौर  एल्युमिनियम  के  बारे  में  वर्तमान  उत्पादन  देश  में  झनुभावित  आवश्यकता

 से  इसका  निम्न  प्रकार  है  :

 PRRW-QR A म॑  वर्तमान  श्रावद्यकता

 धातु  का  नाम  प्राप्त लित  उत्पादन  के  प्रतिशत के  रूप  में

 टीमों  में  )  उत्पादन

 el  ——s

 €,०००  १०  प्रतिशत

 जस्ता  में  परिशोधित )
 V.000  ५  प्रतिशत

 निकल
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं

 होता

 29,000 एल्युमिनियम  ३४  प्रतिशत

 a  rn  re  ा ण  ''--

 नाम  के  भ्र ति रिक्त देश  म  इन  के  श्रयस्क-निक्षेपों  की  कमी  के  कारण

 निकट  भविष्य  में  ग्राम-निर्भर  होने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।  ः  ह  सम्भावना  है  कि  wa  FERY—-FE

 तक  एल्युमिनियम  में  श्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  जायेगी
 ।

 1१४२८.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिघवी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  पिछले  वर्ष  विदेशी  प्रचार  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया

 भारत  के  विदेशी  प्रचार  के  लिये  कितने  पदाधिकारी  नियोजित  किये  गये  हैं  ;

 क्या  facet  में  भारत  के  प्रचार  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  कार्य  का  समय  समय

 पर  मुल्यांकन  करने  की  कोई  व्यवस्था  है
 ?

 free  मंत्री  तथा  वे
 दैनिक-काम  मंत्री  तथा  श्रुत-झक्की  मंत्री  जवाहरलाल

 20%, 29,800  रुपये  ।

 we

 थे  पदाधिकारी  विदेशों  में  भारतीय  महीनों  के  मुखियों  के  विदेश  कौर  परीक्षण  में

 काम  करते हैं  ।  निदान  का  प्रत्येक  मुखिया  झपने  अ्रधीन  पदाधिकारियों  के  काम  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिये  उत्तरदायी  है  ।  वैदेशिक  कार्य  मन्त्रालय  भी  अन्य  विभिन्न  तरीकों  से  प्रत्येक  पदाधिकारी  के

 कार्ये  का  मुल्यांकन करता  है  ।
 Sm se

 1
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 लंका  जाने  के  लिये  भारतीय  सायों  के  प्रतिनिधियों  को  atar

 1१४३०.  थी  इ०  मधुसुदन  राव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  ६  अगस्त  १९६२  के

 भ्र तारांकित प्रदान  संख्या  «४
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लंका  जाने  के  लिये  कितने  आवेदन-पत्र  सरकार  के  पास  प्रमाणपत्र  जारी  किये  जाने

 के
 लिये

 पारपत्र  दिये  जा  चुके  हैं  site  भारत  के  रक्षित  बैंक  ने  विदेशी  मुद्रा भी  दे  दी

 लम्बित पड़े  हैं  ;

 प्रमाणपत्र  शीघ्र  जारी  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायेंगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री
 मनुसाई

 :

 शून्य  ।

 यथार्थ  निर्यातकों  को  जो  निर्धारित  प्रपत्र  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  देते  शीघ्र ही  प्रमाण  -

 पत्र  जारी  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 औद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  ऋण

 1१४३१.  शी  बिशन  चख  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  प्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  ऋण  देने  की  कोई  बनाने  के

 बारे में  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  कौर  राज्य

 सरकारों  को  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  बड़ी  मात्रा  में  कार्यवाहक  पूंजी  ऋण  देने  उनके

 ग्रुपों  को  अंश  पू  जी  ऋण  प्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  प्रौर

 firs  सहकारी  बैंकों  के  अग्रिम  धन  की  प्रत्याभूत  प्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  कार्य
 की

 भाल  करने  के  लिये  इन  बैंकों  द्वारा  नियुक्त  प्रबन्ध  पयंवेक्षण  कर्मचारियों  की  लागत  पर  सहायता

 देने  att  जहां  ये  बैंक  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  पर  धन  लगाने  में  सहकारी  समितियों

 में  धन  लगाने  के  लिये  भारत  के  राज्य  बैंक  के  प्रधिकरण  का  प्रयोग  करने  को  कहा  गया  है  |

 भारत  में  माल  परिवहन  का  भविष्य

 सुबोध
 :

 श्री  सच्चे  सामन्त  :

 थी
 न  Fo  वास

 :

 थमी  स०  ला०  त्रिवेदी  :

 क्या  बो जमा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  ब्रिटिश  अर्थशास्त्र  विशेषज्ञ  ने  सड़क  द्वारा  परिवहन  में  भारी

 वुद्धि  के  कारण  माल  के  परिवहन  में  बुरे  भविष्य  के  लिये  भारतीय  रेल  .  को  चेता बनी दी है
 वक  ि

 मूल
 ait

 मे
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 यदि  तो  इस  कुप्रभाव  को  रोकने
 के

 लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी  ;

 क्या  ब्रिटिश  विशेषज्ञ  ने  भविष्य  में  माल  परिवहन  को  सुधारने  बनाये  रखने  के

 कोई  सुझाव दिया  है  ;

 यदि  at,  तो  वे  सुझाव  कया  हैं
 ?

 तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री
 :  नही ं।

 से  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 गोझा में  होटल

 1१४४३.  थ्री  बिशन  चल  सेठ
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  सरकार  गोग्नातियों  को  अपने  प्रदेश  मैं  तीन  होटल  चलान  के  लिये

 सहायता  देने  को  सहमत  हो  गयी  है  ;

 यदि  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गयी  है  ?

 tear  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्यों  मंत्री  तथा  झूम-दफ़्ती  मंत्री  जवाहरलाल  मेहक )
 :.

 नही ं।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 लौह-ग्राहक  का  निर्यात

 १४३४.  श्री  प्र०  ०  चक्रवर्ती  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री यद  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  संच
 है  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  विदेशों  को  भारतीय  लौह-प्रयास

 के  श्रमिक  मात्रा  में  निर्यात  के  भ्र वसर ों  का  पता  लगा  रहा  है  ;

 यदि  तो  ae  १९६१  में  देश-वार  कितनी  वृद्धि  का  पता  लगा  है QR?

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  कितना  लाभ  कमाया ;

 परिवहन  are  पत्तनों  पर  माल  संभालने  की  क्षमता  की  कमियों  को  दूर  करने  के

 लिये  राज्य  सरकारों  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय
 में  अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  सुभाष :

 श्र  राज्य  व्यापार  निगम  लौह-वयस्क  का  निर्यात बढ़ाने  के  लिये  कई  कदम

 उठा  रहा  है
 ।

 वर्ष  FER  में  ReKo  की  अपेक्षा  निर्यात  में  ६२,०००  टन

 ५६  लाख  की  वृद्धि  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  वर्ष  १९४५८ से  १९६१  तक

 ara  लौह-झ्रयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि  के  ates  दिये  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 किसी  एक  वस्तु  पर  कमाये  गये  लाभ  के  बारे  में  बताना  जन-हित  में  नहीं

 राज्य  व्यापार  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  विवरण  नियमित  रूप  से

 सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।

 मल  init
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 राज्य  सरकारों
 ने

 सड़कों
 at

 पत्तनों  पर  सुविचारों  में  सुधार  का  कार्य

 आरम्भ किया  है  कौर
 वे  खनन  कायें  के  विकास  ate  आधुनिकीकरण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 से  सहयोग कर  रही  हैं  ।

 कानपुर  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाना

 Pee

 श्री  स०  मो०  बीजों  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 ea  करेंग

 क्या
 कानपुर

 के  लिये  गन्दी  बस्तियों  के  हटाने  की  योजना  के  wie  कुछ  कौर

 १  मंजूर  किया  गया  हैं

 तोष  FER  थौर  १९६२  में  कितना  घन  मंजर  किया  गय  है

 इस  योजना  के  amit  कुल  कितना  धन  मंजूर  किया  गया  है
 ?

 धा दास  भोर  संभरण  मंजी  मेहर  चन्द
 गौर

 (  द्वितीय

 पोतना-काल  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कानपुर  में  ROS. RE  लाख  रुपये  की  लागत  से

 ४७१६  मकान  बनाने  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  दो  परियोजनाओं  ak  लगभग  ४

 लाख  रुपये  की  लागत  से  एक  गन्दी  बस्ती  सुधार  परियोजना  मंजूर  कीं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ने

 वर्ष  PERV  में
 गन्दी  वाले  क्षेत्रों

 में  निजी

 मकानों  के  सुधार के  लिये  ५  लाख  रुपये  का  ऋण  आर  मंजर  किया  है  ।

 पाठक के  कांगड़ा जिलें  में  यरोशलम  के  निक्षेप

 sit  गो०  छु०  fag

 1१४१६
 थ्री  सुबोध

 Ba.
 |  बसुमतारी

 स०  Wo  सामन्त

 प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  ia

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  के  काँगड़ा  जिले  में  बड़ी  मात्रा  में  यूरेनियम  के

 निक्षेप  मिले  है  ;

 यदि  तो  क्या  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला

 प्रधान  मंत्री  तथा  घेदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  झूठ-दावती  मंत्री  जवाहरलाल मेहरू  )

 से  सर्वेक्षण के  दौरान  श्रुत-शक्ति विभाग  के  झ्राणविक  खनिज  डिवीजन
 में

 पंजाब  में  काँगड़ा  जिले  की  पार्वती  घाटी  में  व्यापक  रूप  से  रेडियो-सक्रियता  जोन  का  पता

 लगाया  है  ।  सर्वेक्षण  कार्य  को  व्यापक  रूप  दिया  गया  है  wie  उसको  समीपवर्ती  बस्तियों  में

 भी  बढ़ाया  गया  है  ।  विस्तृत  जाँच  जारी  है  ।  यदि  जाँच  से  श्रमिक  निक्षेपों  का  पता

 तो  निक्षेपों  का  यह  पता  लगाने  ate  निर्धारण  के  लिये  विश्वास  किया  जायेगा  कि  वाणिज्यिक

 रूप  से  उनका
 air  उचित है  या

 en mer ए  के  व  ec  अवट  —  गा  नन्ना  लाा

 मल  sit
 में
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 श्रावनकोर  मिनरल्स  लिमिटेड

 1१४३७.  थी  घ०  ष्ल्ठ  गोपालम  :  कया  प्रधान  मंत्री  १५  १९६२  के  तारकित
 >

 संख्या  ३१८६  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  यह  aa  है  कि  ब्रिटिश  टिटेनियम  प्रॉडक्ट्स  कम्पनी  लिमिटेड  त्रावणकोर

 मिनरल्स  लिमिटेड  के  साथ  किये  गये  विक्रय  करार  को  तोड़  रही  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 नहीं
 ।

 एसा  कोई  संकेत  नहीं  है
 कि

 ब्रिटिश  टी टन  प्रॉडक्ट्स  कम्पनी  लिमिटेड

 मिनरल्स  लिमिटेड  के  साथ  किये  गये  अपने  वर्तमान  करार  को  पूरा  नहीं  करेगी  ।

 wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 झाल का  निर्वात

 (
 भी  gare  हंसवा

 Fevas
 थी  स०  द: ह.  सामन्त

 een  भी  व०  Fo  दास

 |  थी  स०  ato  द्विवेदी

 क्या  after  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  हैकि  चालू  वर्ष  में  बहुत
 अधिक

 मूल्य  का  प्रस्ताव  किये  जाने  पर

 भी  ब्रिटेन  atk  फ्रांस  को  भारतीय  am  का  निर्यात  नहीं  किया  जा  सका  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  अन्य  देशों  को  निर्यात  में  भी  कटौती  को  गयी  ;  कौर

 यदि  तो  कितने  प्रतिश्त तक  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 ३०  १९६२  तक  भारतीय  wa  रायात  करन  के  लिये

 केवल  ब्रिटेन  ay  की  फसल  के  मौसम  के  wea  इस  शर्तें  पर  कि  प्रेक्षकों  के  साथ

 उद्भिद्-स्वच्छता  प्रमाण  भेजे  पुछताछ  की  ।  यहं  प्रस्ताव  इसलिए  स्वीकार  नहीं

 किया  गया  कि  ताजे  जिन  के  लिये  ये  प्रमाणपत्र  दिय  जा  सकते  निर्यात के  लिये

 उपलब्ध  नहीं  थे  ate  उन्होंने  जिस  मलय  का  प्रस्ताव  किया  वह  भी  आकर्षक नहीं  था  ।

 १९६१-६२  में  शकरकंद कौर  बीज  को  अराल  की  अपेक्षा झर

 अ  के  निर्यात  में  सामान्य  कमी  हुई  हैं  ।

 ree  Pe  er  ee  ee

 मूल  wait  में
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 चाय का  निर्यात

 (sit
 सुबोध

 1१४३४.  श्री  स०  सामन्त 1

 श्री  ख०  कु०  दास t ं

 | sft  स०  ao  त्रिवेदी  +

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चाय  के  निर्यात  में  इसकी  किस्म  के  कारण  कमी

 हो  रही  है

 क्या  यह  भी
 सच

 है
 कि  चाय  उद्योग  नई  मशीनें  आयात  करके  इसकी  किस्म  में

 सुधार  करना  चाहता  है

 क्या  यह  सच
 है  कि

 भारतीय  चाय  की  उत्पादन-लागत  विषव  में  सब  से  प्रतीक

 क्या
 यह

 सच  हैकि  चाय  उद्योग  ने  भ्र पनी  विदेशी  मुद्रा  की  a  में  से  कुछ

 माग  को  मशीनें  खरीदने  के  लिये  ad  करने  की  भ्र नम ति  देने  के  लिय  सरकार  से  प्रार्थना

 की  है  ;

 (=)  यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुसाई
 ः

 नहीं

 are  क्योंकि  बढ़िया  किस्म  की  चाय॑  से  अधिक  मृत्य  मिलता

 उद्योग  को  नवीनता  मशीनों  जो  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  के  aaa  की

 भ्रावश्यकता  है  ।  सरकार  ने  उद्योग  को  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  इस  बारे  में  उद्योग  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  क  लिये  भरसक  प्रयत्न  किया  जायगा
 |

 हाँ  ।

 प्रौद्योगिक  उपक्रमों  का  पंजीयन  ate  भूरापन  नियम

 1१४४०.  शी  बिशन  चन्द्र  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ६  १९६२  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  २६६३  के  उत्तर  फे  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  gar  करेंगे
 कि

 क्या  औद्योगिक  उपक्रमों  का  पंजीयन तथा  अनुज्ञापन  PEYR  में

 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  में  कब  संशोधन  किया  जायेगा ;

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंड़ल  के  फैडरेशन  कौर  अन्य
 संस्थाओं प्र ौर

 ate

 संगठनों  की  टिप्पणी  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उनके  सुझावों  पर  किस  ae  तक  सहमति  प्रकट  की  गयी  है  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नियम  संसद  के  समक्ष  कब  रखे  जायेंग े?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  से  (4).

 औद्योगिक  उपक्रमों  का  पंजीयन  ग्रोवर  श्रनुज्ञापनन  १९५२  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 अभी  विचाराधीन  नियमों  को  अ्रत्तिम  रूप  देन  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल

 के  फेडरेशन  कौर  अन्य  संगठनों  की  टिप्पणियों  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  are  मामले

 को  जब  तक  afar  रूप  नहीं  दिया  तब  तक  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  विभिन्न

 संगठनों  द्वारा  दिय  गये  सुझावों  से  कहाँ  तक  सहमति  की  गयी  है  ।

 अधिनियम की  धारा  ३०  की  उपधारा  (४)  के  अनुसार इन  नियमों  को  बनाने के  बाद

 यथा  संभव  शीघ्र  सद  के  समक्ष  रखा  जायेगा  ।

 झक  खान  धम  कल्याण  संघ  |

 1१४४१.  श्री  प्र०  Yo  चक्रवर्ती  :  कया  अ्मन्प्रौर' रोजगार रो  जगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रमिक  खान  श्रम  कल्याण  संघ  के  लिये  एक  पृथक्‌  भ्रायुक्तत  नियुक्त  करने  की  जोरदार

 मांग है  ;

 क्या  अश्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि  के  सचिव  का  पद  बनाया  गया  जिसका

 मुकाम  कोडरमा
 में  होगा ;

 रोक

 यदि  तो  क्या  सचिव  कोडरमा  में  कार्य  करता

 far  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  अम  मंत्री  :  नहीं  ।

 कौर  कल्याण  पदाधिकारी  कोडरमा में  रखा  गया  है  जब  कि  सचिव  का  सदर मुकाम

 धनबाद में  है  ।

 स्वान  निरीक्षणालय

 1१४४२.  थी  प्र०  ह्०  चक्रवर्ती  कया  थम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  खान  निरीक्षणालय  कोडरमा  में  चल  रहा  है  |

 वर्तेमान  पदाधिकारियों  के  क्या  नाम  हैं  ,  उनका  अधिकृत  पद  नाम  कया  है  कौर  ये

 रमा  में  कितने  समय  से  काम  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  उन  में  से  किसी  के  विरुद्ध कोई  शिकायत  मिली है  ;  श्र

 यदि  तो  उन  शिकायतों  का  क्या  स्वरूप है  ?  कौर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 fam  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  ।

 श्री  एम०  एस०  प्रादेशिक खान  G-¥—2eEo  से  ।

 श्री  वी  ०  पी  ०  पार्टी  ,  खान  निरीक्षण  ,  १२-१-१९६१

 नहीं  ।

 होता  | प्रदान  उत्पन्न  नहीं

 मूल  परं ग्र जी  में
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 विदेश  कार्यालय भवन  का  निर्माण

 1१४४३  भी
 शौ नारा यम

 दास  :  क्या  आवास  ake  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  साउथ  ब्लाक  के  दक्षिण  में  बनाये  गये  जाने  वाले  विदेशी  कार्यालय  के  लिये  एक  इमारत

 के  लिये  सर्वोत्तम  डिजाइन चुनने  के  लिये  एक  प्रतियोगिता  आयोजित  करने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  डिजाइन  झ्रामंत्रित  किये गये  हैं  ;  ak

 इमारत के  निर्माण का  कार्यक्रम  कया  है
 ?

 झावास  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  war)  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्रस्ताव  अभी  विचाराधीन है  ।

 ग्राम्य  क्षेत्रों  में  मीट्रिक  तौल  wie  माप  का  प्रयोग

 १४४४.  थी
 स०  ला०  त्रिवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 मीट्रिक  बाटों  झ्र  पैमानों  के  विषय  में  ग्रामीण  जनता  को  जानकारी  प्रदान  करने  के  लिये

 क्या  किया  जा  रहा  है

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  मीट्रिक  बाट  कौर  माप  के  प्रयोग  में  हुई  प्रगति  का  पता  लगाने  के

 लिये  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  इस  विषय  में  aa  तक  क्या  प्रगति हुई  है  हुई
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  श्री  मनु भाई

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जनता  को  मीट्रिक  gel  तथा  वर्तमान  बालों  के  साथ  साथ  उनका  सम्बन्ध बताने  के  लिये

 प्रचार  के  विभिन्न  माध्यम  agar  गये  हैं  ।  इन  में  फ़िल्मों  तथा  प्रदर्शिनियों aria  का  व्यापक

 प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  फील्ड  पब्लिसिटी  यूनिट  द्वारा  गांवों  में  प्रचार  गाड़ियां  घुमाई  जाती  हैं  भ्र ौर

 प्रदान तथा  भाषणों  के  द्वारा  प्रचार  किया  जाता  है  ।  इस  कायें  के  लिये  बाट  कौर  माप  निरीक्षकों का

 भी  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 तथा  राज्य  सरकारों  के  बाट  तथा  माप  पैमाना  नियंत्रकों के  पास  से  इस  कार्य

 को  कार्यान्वित  करने  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  समय  समय  पर  रिपोर्टों  मिलती  रहती  स्थायी  जो

 मीट्रिक समिति  का  सम्पर्क  संगठन  विभिन्न  बाजारों  कौर  ग्रामीणों क्षेत्रों  में  किये  गये  दौरों के  अधार

 पर  सीधे  रिपोर्ट  भी  भेजता  है  ।

 लम्बाई  नापने  के  मीट्रिक  साप

 १४४४५.  थी  स०  ला०  त्रिवेदी  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंगरी
 यह

 बताने

 की

 कृपा  करेंगे

 कि  :

 लम्बाई नापने  के  मीट्रिक  पैमानों  का  प्रयोग  समस्त  दे  दा  में  कब  से  वास्तव  में  अपनी  वाय

 हो  जायेगा ;

 ब् म्रंग्रेजी में में
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 क्या  सरकार  इस  सम्बन्धों कोई  ढील  देना  चाहती है

 कया  लम्बाई  नापने  की  मीट्रिक  पैमाने  काफी  संख्या  में  देश  में  बनाये जा  रहे  हैं  ;

 इनकी कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  कया  उपाय  किये  गए  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष
 लम्बाई नापने  के  मीट्रिक  पैमानों का  प्रयोग  १ भ्रक्तूबर ,  PERN  से  भ्रनिवायं  हो  जाये गा  |

 जी  नहीं  ।

 जहां

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 चाय  are  का  विपणन  कार्यालय

 eg,  भी  वारियर
 यी  मे०  छक०  कुमारन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  काफी  ars  का  विपणन  कार्यालय  कोट्टायम  से  हटाकर  केरल

 राज्य  के  बाहर  किसी  स्थान  पर  स्थानांतरित किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  राज्य  में  काफ़ी  व्यापारियों से  इस  मामले  में  काई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 इस  स्थानान्तरण के  फलस्वरूप  राज्य  को  दस  लाख  रूपये  वार्षिक के  राजस्व  की

 हानि
 हुई  है  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रम्तरराष्ट्रीय  व्यापार  भावी  सुभाष  जी

 नहीं  ।  कोटायम  उप-कार्यालय  बन्द  कर  दिया  गया  इसका  कार्य  झाधिक  प्रशासनिक  कुशलता  के

 लिये  केरल  में  कोजीकोडे  में  सहायक  काफी  विपणन  पदाधिकारी  के  कार्यालय  को  स्थानांतरित कर

 दिया गया  है

 हां  ।

 नहीं  ।

 भारत  नेपाल  सीमा  पर  छापा

 (  श्री  भागवत  झा  आजाद

 थी  ददन

 थी  श्री  नारायण दास

 थ्री  योगेन्द्र झा ति |

 क्या  प्रवान  सन्तरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमांत  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  भारतीयों  पर  नेपाली  पुलिस  तथा  संभरण  सशस्त्र  स़्वार्थो

 के  अत्याचार बढ़  रहे  हैं  ;

 मूल  wast  में
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 क्या  सरकार  का  ध्यान
 दिनांक २  १९६२  के  नेशनਂ  में  उल्लिखित

 परेशानी
 मारपीट  तथा  अत्याचार के  aa  कार्यों  के  निश्चित  उदाहरणों  की  ae  आक्षित  किया

 गया  sic

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 प्रवान  मन्त्री  तथा  बेदेदिक  कार्य  मन्त्री  तथा  श्री  afer  सन्तरी  (  श्री  जवाहरलाल  :

 भारतीय  राष्ट्र जनों  को  नेपाली  पुलिस  के  परेशान  करने  की  कुछ  घटनायें का  पता  सरकार  को
 लगा  THY  यह  कहना  सर्वथा  ठीक  नहीं  है  कि  ऐसी  घटनाओं  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।

 श्रीमान  ।
 बिहार  सरकार  हमें  इनकी  ae  सीमा  के  पास  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्रजनों

 को  परेशान किये  जाने  की  अन्य  ऐसी  ही  की  सुचना  देती  रही

 भारतीय  सीमा  के  नेपाली  पुलिस  द्वारा  घोर  उल्लंघन  किये  जाने  के  मामलों  के  बारे  में

 निकाल  सरकार  को  सुचना दी  जाती  है  ।
 यह  कार्य  भारत  में  नेपाल  के  राजदूत  को  विरोधपत्र  देकर  किया

 नाता  नेपाल  में  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  अधिक  परेशान  किये  जाने  के  मामलों  पर  नेपाल  में  भारतीय
 नेपाल  सरकार

 से
 वार्ता  करता  है  ।  भारत

 सरकार  ने  नेपाल  सरकार  से  (१)  भारतीय  राज्य

 क्षेत्र  में  नेपाली  पुलिस  का  वैघ  प्रवेश  कौर  (२)  नेपाल में  भारतीय  राष्ट्र जनों को  परेशान

 किया  जाना  रोकने  के  लिए  प्रभावी  उपाय  अपनाने  पर  जोर  दिया  है  ।

 सीमान्त  क्षेत्रों  में  सुख  से  रहना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  के  लिए

 बिहार  सरकार  से  कहा  गया

 रबड़ के  बाग

 ध
 pte  Vo.  थ्री  £ ' & ५  राघवन

 :
 कया  शौहर  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मानसून के  दिनों  में  पत्ता-रोग  के  कारण  दक्षिण  भारत  में  रबड़  के  बागों  में  कितना  नुक्सान

 att

 दक्षिण  भारत  में  रबड़  के  बागों  में  फाइटांफू  दौरा  पत्मीबोरा सोडियम  हरी  जेसे

 रोगों  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 १1थाणिज्य तथा उधोग तथा  उधोग  मन्त्रालय  में
 ~

 राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  सुभाष
 :

 (8)  यदि  रोक  थाम  न  की  जाय  तो  मानसन के  दिनों  €०  प्रतिशत  पत्ते
 खराब

 हो  जाते  हैं
 |

 पत्ता-रोग रोकने  के  लिए  रबड़  बोले  ने  निम्न  कार्यवाही की  हैं
 :--

 (१)  पत्ता-रोग  के  चिह्नों  का  ब्यौरा  त  ,  नियंत्रण  उपाय  बताने  वाली  उदार णा युक्त

 पुस्तिका  उगाने  वालों  में  बाँटना  ।  बाग  मालिकों  के  मांग  दर्शन  के  लिय  रबड़  बोर्ड  के

 बुलेटिनों  में  ऐसे  ही  लेख  प्रकाशित  होते  हैं  ।

 (२)  प्रत्येक  जिले  में  रबड़  श्रनृदेशक  निरीक्षण  करते  तथा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के

 बारे  में  उगाने  वालों  को  सलाह  देते  हैं  ।  व्यक्तिगत  बागानों  में  उगाने  वालों  को

 क  क  त
 हुए  लाभ  दर्शाने के  लिए  कार्यवाही  का  प्रदर्शन

 भी
 किया  जाता  है

 ।

 oe  es

 1
 मूल

 asi  में
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 (3)  इर स्प्रे  करने  और  aaa  Ta  TA  के  लिए  छोटे  उत्पादकों  को  इस्प्रेयर  ie

 डस्टर  मुफ्त  दिये  जाते  हैं  ।  सहकारी  समितियों  को  अपने  के  बागों  में

 प्रयोग  fet  जाने  के  लिए  इस्प्रेयर ऋण  पर  दिये  जाते हैं

 (४)  विदुर  चालित  डाक्टरों  से  गन्धक  के  बले
 रने

 से  हीव  की  रोक  थाम  करने

 का  प्रदर्शन  ऑ्रतेक  बागों  में  किया  गया है  |

 (५)  रबड़  बोड़  ने  हेलीकाप्टरों  से  इशारे  करने की  जाँच  करने  में  सहायता  दी

 बोर्ड  उत्तम  फंगस-रोग  नाशक  प्रौढ़  सामान  के  बारे  में  जाँच  पड़ताल  कर  रहा  है  ।

 11-10 |  तले  गांव  में  विस्फोट

 1१४४९. श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ  क्या  श्रीवास  धौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  |” कपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तिगांव  में
 शीशा-कारखाने

 के  गैस  संयंत्र  में  ६  १६६२  को

 एक  विस्फोट  हम्  था  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 कितने  व्यक्ति  मरे  तथा  घायल

 दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्तियों  को  संबंधित  प्राधिकारियों  ने  क्या  सहायता दी  है  ?

 श्रीवास  कौर  सम्भरण  मन्त्री  (att  मेहर  चन्द
 :

 ats

 उप-मुख्य  कारखाना  निरीक्षक  ,  महाराष्ट्र  विस्फोट  के  कारणों  की  जाँच

 पड़ताल  की  जा  रही

 (2)  मरे  व्यक्ति  कोई  नहीं  ।

 (२)  घायल  व्यक्ति  १२१  व्यक्ति

 विचार  है  कि  पूना  प्रदेश  के  सहायक  क्त  दुर्घटना की  जाँच  कर  रहे  हैं  कौर  संबंधित

 कंपनी  घायल  व्यक्तियों  की  यथा  संभव  सहायता  करने  की  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 प्रति  खान  क्षेत्र  में  बेरोजगारी

 श्री  न  क्‌०  गोपालन  :
 9.0

 श्री  उमा नाथ :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बता ते  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  श्राप  अ्रभ्रक  खान-क्षेत्र  में  प्रत् यधिक बे  रोजगारी  है  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  रोजगार

 बेरोजगारी
 दूर  करने के  लिए  सरकार क्या  कार्यवाही  करेगी

 ;
 कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  see  उद्योग  के  विकास  के  मार्गो पाय  व  रोजगारी दूर

 करने  कौर  इस  उद्योग  संबंधी  अन्य  समस्याओं  के  बारे  में  सिफारिश  करने  के  लिए  अक्षक  जाँच  समिति

 नियुक्त करने  का  है  ?  ee

 मल  अंगरेजी  में

 1732(A°)LSD  न्याय
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 pore  कौर  रोजगार  eater  म  श्रम  मन्त्री  :

 श्र  उत्पन्न नहीं  होते

 नहीं  ।

 scam  निर्यात  परिषद्‌

 1१४५१.  श्री  यलमन्दा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 का  विचार  स्वयं  मूल्य  निश्चित  करने  वाले  विदेशी  खरीदारों  से  अश्क

 निर्माताओं  के  हितों  की  रक्षा  की  करने  के  लिए  अभ्रक  निर्यात  परिषद्‌  को  परिचित  अधिकार  देने

 यदि  तो  ae

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  मनुभाई
 ।  से

 परिषद  को  ऐ  सा  कोई  परिचित  अधिकार  देने  का  विचार  नहीं  फिर  स्तर  प्रकार

 नियंत्रण  कौर  ऐसी  पण्य  वस्तुभ्नों के  लिए  मूल्य  स्थिरीकरण  उद्योग  के
 प्रदान

 विचाराधीन  हैं  ।

 वस्तु  विनिमय  व्यापार

 श्री  विश्वनाथ राय  :

 fro.

 |  थी  कपूर सिह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 वस्तु  विनिमय  निर्यात  तथा  aaa के  बारे  में  राज्य  सरकार  निगम  की  कया  नीति  है  ;

 ऐसे  व्यापारों  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ए  कितनी
 वादे

 की

 मुद्रा  प्राप्त  थी  ;

 नये  खरीदार  देशों  को  नई  वस्तुभ्नों का  निर्यात  से  कितनी  नियांत  ग्राम  हुई  ;  we

 (4)  वस्तु  विनिमय  व्यापार  की  जाँच  करने  के  लिए  mare  का  क्या ब्यौरा है  ?

 १वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  (ait:  मनुभाई

 विनिमय  व्यापार  की  स्वीकृति  देने  की  साधारण  नीति  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  आयात

 केवल  ऐसी  श्रनिवायं  वस्तुभ्नों  का  किया  जाय  जो  किसी  भी  हालत में  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  से
 रायात

 करनी  ही  होंगी  कौर  वस्तु  विनिमय  व्यापार  में  निर्यात  केवल  उन  वस्तुओं का  होता  है  जो अन्यथा

 संबंधित  बाजारों  में  नहीं  जाती  ।  यदि  जाती  है  तो  केवल  वस्तु  विनिमय  से
 |

 अगस्त ,  १९५६  से  वस्तु  विनिमय  के  भ्राता  पर  ४२  4.0  करोड़  रुपये  का  निर्यात gar  ।

 १६.  ५२  करोड़  रु०  की  नई  वस्तु ग्न ों  का  निर्यात  किया  गया
 ।

 नये  देशों  को  gv, 83 ३  करोड़

 रू०  का  निर्यात  किया  गया  |
 en

 we,  Th
 मिलि  अग्रजा  म
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 अब  तक  वस्तु  विनिमय  से  रायात हुए  हैं
 ee

 यता  मूल्य
 रु०  )

 ene  ee

 ट्रेक्टर  023

 प्रभारी  कागज  eo  0G

 इस्पात का  सामान  न  श्र

 जाइन्ट  टायर  २१

 इस्पात  ट्यूब  Ro

 कृत्रिम  रेशमी सूत
 २०

 ac वायुयान

 छपाई  व  लिखाई  का  कागज़  ्र

 उबर  ९

 १०  श्रे छपाई  की  मशीन

 ११  र्  Go
 गेहूँ

 आदि  (  सीसीसी  वस्तु  विनिमय  )

 राजस्थान  म  केंद्रीय  परियोजनाओं का  व्यय

 1१४५३.  श्री  मुरारका :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  केन्द्रीय  परियोजनाओं  पर  अब  तक  पहली  दो  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  कितना

 व्यय  हु ग्रा है है

 राशि
 का  क्या  व्योरा  है  ;  ae

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितना  घन  व्यय  होने  की  संभावना  है  ?

 तथा  श्रम  शौर  रोजगार  मन्त्री  :  से  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही है  ।

 तिब्बत  में  भारतीय  तमंचा  रियों  कौ  तिब्बती  पत्नियां

 QvYS  fall  भक्त  दर्शन
 :

 ‘att  भागवत
 झा

 आजाद
 :

 क्या  गाना  मन्त्री  २२  जून  १९६२  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  १६३४  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तिब्बत  स्थित  भारतीय  वाणिज्य  अभिकरणों  के  भारतीय  कर्मचारियों

 की  तिब्बती  पत्नियों  को
 भारत  लाने  में  इस  बीच  कया  प्रगति  हुई  है

 ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  तथा  श्री  शक्ति  मन्त्री  जवाहरलाल
 :

 २२
 जून  १९६२

 को  तारांकित संख्या  १६३४  का  उत्तर  दिए  जाने  के  बाद
 हमारी

 व्यापार

 मूल  अंग्रजी  में
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 एजंसियों  में  काम  करन  वाले  भारतीय  ,  सिक्किम ate  नेपाली  कर्मचारियों  की  ८  तिव्बती  पत्नियों

 कों  तिब्बत  छोड  कर  भारत  जाने की  इजाज़त  दे  दी  गई  है  ;  उन्हें  चीनी  अ्रधिकारियों  द्वारा  प्रवासਂ

 परमिट  दे  दिए  गए  थे  ।

 एक  सिक्किम  ait  एक  नेपाली  कर्मचारी  की  तिब्बती  पत्नियों को  सभो  तक  भारत  wa की

 इजाज़त  नहीं दी  गई  है  ।  चीनी  अ्रघिकारियों  ने  firfenaty  कमेंट्री  की  राष्ट्रीयता पर  की  है

 अझर  कहा हैकि वह  चीनी  राष्ट्रिक  है  ।  इन  मामलों  पर  चीनी  अघिकारियों  के  साथ  लिखापढ़ी की

 जा  रही

 केरल  हथकरघा  क  कपड़  पर  छट

 श्री | है ५  कुन्दन  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  केरल  में  हथकरघा  उद्योग  परामर्शदाता  बोर्ड  से  कोई  निवेदन

 मिला
 है

 कि  उनाम  समारोह  के  समय  feats  छूट  सुविधा  सप्ताह  के  लिए  कौर  बढ़ा  दी
 जाये ;  at

 यदि  तो  इस  प्रार्थना  पर  सरकार  ने  क्या  निश्चय  किया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  स्त्री  सुभाष

 wat  तक  सरकार  को  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 भारत  कृषक  समाज

 1१४५६.  श्री  रघुनाथ fag  क्या  sara कौर  सम् भरण
 मंत्री  यह

 बताने  की

 राजधानी  में कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  सरकार  कृषक  समाज  जिसने वर्ष  PERE  में

 freq  कृषि  मेला  आयोजित  किया  केन्द्रीय  सरकार  का  बहुत  ऋण  है  देय  राशि

 का  oat  भूगतान  नहीं  किया  गया  है
 ?

 प्रदर्शन  स्थल  का श्रीवास  शौर  सम् भरण  मन्त्री  मेहर  चन्द

 किराया
 सहित

 शर्तों  वाला  एक  प्रारूप  लाइसेंस  एक्का  भारत  रुषक  समाज  को
 भेजा  गया

 था  ।  उन्होंने  दस्तों  पर  कुछ  आपत्ति  की  थी  शौर  लाइसेंस  फार्म  पर  हस्ताक्षर नहीं  किये  ।

 बाद  समाज  से  कहा  गया  कि  वे  सरकार  को  देय  ३५,५७,६४६ रुपये  का  भुगतान  करे

 राशि  का  गणना  प्रारूप  लाइसेंस  की  शर्तों  के  झ्राधार  पर  किया  गया  था  ।  समाज  न

 अरब  तक  ३,२९,७९३  '  रुपये  का  भुगतान  किया  है  ।  उन्होंने  सरकार  द्वारा  अपनाया  गया

 कर  निर्धारण झ्राधार  स्वीकार  नहीं  है  ।  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 भारत  सेवक  समाज

 १४४५७.  श्री  रघनाथ सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारत  सेवक  समाज  को  aa  तक  कितने  रुपये  का  कार्य  करने  के  ठेके  केन्द्रीय

 सरकार  ata  दिये  हैं  ;
 न्

 wast  में
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 क्या  यह  सच  हैकि  ३  करोड़  रुपये  के  ठेके  PERO  के  अन्य  तक  भारत  सेवक

 समाज  को  दिये  गये  थे  ;  श्र

 कितने  राज्यों  ने  भारत  सेवक  समाज  को  सलाहकार  समिति  श्रथवा  ate  बनाया

 ह ै?

 योजना  तथा  श्रम  धौर  मन क ्न्य यह
 पि

 (ait
 :  १.७५  करोड़  रुपये

 हा ं।

 किसी  भी  राज्य  ने  भारत  सेवक  समाज
 को  सलाहकार  समिति  अथवा  बो

 के  रुप  में  नियुक्त  नहीं  किया  है  ।

 सरकारी  बस्तियों  के  लिये  स्थायी  मन्त्रणा  समिति

 26UG,  श्री  भक्त  दर्शन :  कया  कौर  सम्भरण  मंत्री  २२  १९६२

 के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  ३८०७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  विभागों  के  प्रतिनिधियों को  लेकर  सरकारी  कर्मचारियों  की  बस्तियों

 के  लिये  जो  स्थायी  मंत्रणा  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  १९६१  कीं  समाप्ति तक  उसकी

 कुल  कितनी
 बैठकें  हुईं  ;

 इन  बैठकों  में  किस  प्रकार  के  सुझाव  दिये  गये  ;  भ्र

 प्रत्येक  सुझाव  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कौर  सम्भरण  मन्त्री  मेहर  चन्द
 :

 ८  ERR

 को  ।

 समिति  ने  श्रीनिवासपुरी  में  एक  मातृत्व  एवं  fry  कल्याण  एक  पुलिस

 भर  मुख्य  सड़क  से  मिलाने  काएक  ak  मार्ग  गंज  में  एक  डाक  घर

 बनाने  तथा  कस्तूरबा  नगर  को  जाने  वाली  सड़क  को  चौड़ा  करने  का  सुझाव  दिया  ।

 इस  विषय  में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  कहां  गया  है  ।

 मन्धक्त का निर्माण का  निर्माण

 1१४५४.
 श्री  gata

 :

 त  श्री
 स०  चे  सामन्त

 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  श्रम कोर  पाइराइट  से  गन्धक  बनाने  की  वाणिज्य  की  दृष्टि  से  उपयुक्त
 किसी  निधि  का  पता  लगा  है  ;

 क्या  नार्वे  की  झेकला  नामक  फर्म  के  wera  ae  कोई  किसी  फर्म  ने  परीक्षण

 किये हैं  ;  we

 यदि
 तो  परीक्षण  का  क्या  परिणाम  रहा  ?

 tye  अंग्रेजी में
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 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  उद्योग  मन्त्री
 :  से

 सफल  प्रारम्भिक  प्रयोगशाला  परीक्षणें  के  पर  कुछ  परीक्षात्मक  जांच  नावें  के  मैसर्स

 ध  के  कारखाने  में  पाइराइट  से  गन्धक  बनाने  के  लिए  की  गई  थी  ww

 परीक्षणों  के  बारे  में  श्राकला
 की

 रिपोर्ट  से  भारतीय  वयस्क  परामर्श  का  फार्मूला  विधि  से

 विधायक  करने  की  उपयुक्तता  की  श्रनिद्चित  बात  का  पता  लगा  है  ।  चमकौर

 पाइराइट  से  गन्धक  बनाने  के  लिए  अन्य  वाणिज्यिक  उपयुक्तता विधि  ज्ञात  करने  प्रयास

 किया  जा  रहा  है  ।  wat  तक  किसी  का  पता  नहीं  लगा  है  ।

 राज्य  कमंचारी  बीमा  योजना  के  सुझाव  की  जांच  पड़ताल

 1१४६०.  श्री  Fo  कुमारन : क्या :  कया  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  साउथ  इण्डिया  टेक्सटाइल  रिसचें  कोयमबटूर के  अध्ययन

 दल  ने  राज्य  कर्मचारी  बीमा  के  भ्रन्तर्गत  wet  वाले  पर  उस  के  प्रभाव

 कौर की  जांच  पड़ताल  की  थी  ;

 यदि  तो  अध्ययन  दल  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं
 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मन्त्री
 :

 दिखाए  परिशिष्टਂ  2, मुख्य  निष्कर्ष  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 अनुबन्ध  संख्या  ३५]  दि  साउथ  इण्डिया  टेक्सटाइल  fees  एसोसियेशन  एक  व्यक्तिगत  निकाय

 सरकार  कौर  राज्य  प्कमचाः  बीमा  निगम  एसोसियेशन  के  सारे  निष्कर्षों  से  सहमत

 नहीं  हैं
 ।

 बर्मा  को  सुखे  झींगोंਂ  का  निर्यात

 1१४६१.
 मे०

 क्०
 कुमारन

 :

 थी  हेमा
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सुखे  झींगों  की  बर्मा  में  बहुत  मांग  है
 ;

 कौर

 क्या  बर्मा  को  सूखें  झींगों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  संभावना  खोजी जा  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  मनुभाई  :

 तथा  श्रीमान :  free  दो  वर्षों  में  बर्मा  को  झींगों  का  निर्यात  बढ़  गया  है  ।

 त्रिपुरा  में  चमड़ा  उद्योग

 FRERR.  श्री  aaa  देव
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  त्रिपुरा  में  चमड़ा  उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए  खादी

 तथा  ग्राम  उद्योग  के  कोई  प्रस्ताव  दिया  है —e ..  एना
 ~

 ग्रेजी में
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 यदि  तो  प्रस्ताव  का  व्यौरा  क्या  है  ;,

 क्या  सरकार  का  विचार  में  चमड़ा  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  खादी

 तथा  ग्राम  उद्योग  आयोग  से  सिफारिश  करने  का  है  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  उद्योग  मन्त्री
 :  तथा

 श्रीमान  ।  फिर  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  aa  ने  wet  तौर  पर  १.८४

 लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  थी
 ।

 यह  राशि  ay  PEGR—-KS  में  त्रिपुरा में  चमड़ा

 उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  नियत  की  गई  थी  ।

 श्रीमान्‌  ।  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  आयोग  प्रति  वर्ष  खादी  तथा  ग्राम  उद्योगों

 के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव  मांगता  है  भ्र ौर  राज्य  सरकारों तथा  संघ  प्रशासित राज्य  क्षेत्रों

 के  प्रशासनों  के  साथ  विचार  विम  कर  के  प्रस्तावों  पर  निश्चय  किया  जाता  है
 ।

 त्रिपुरा  में  tester  मदीन

 FWVER.  श्री  दशरथ  देव
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fiz

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  की  कोई  योजना  त्रिपुरा  में  बुनकरों  के  लाभ  के  लिए

 कलेन्डरिंग मशीन  लगाने  की  है  ;  AK

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मन्त्री  मनु भाई
 :

 श्रीमान्‌ ।

 संभव  है  कि
 योजना  पर  2.24  लाख  रुपये  व्यय हों  ।

 मशीन  की  क्षमता  ३०

 से  ४०  गज  कपड़ा  प्रति  मिनट  कैलेंडर  करेगी

 पुनर्वास  उद्योग  निगम

 1१४६४.  श्री  दशरथ  देव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पुनर्वास  उद्योग  निगम  ने  श्रीराम  तथा  त्रिपुरा  को
 wa

 तक  कुल  कितना  ऋण

 दिया है

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  त्रिपुरा  में  नये  उद्योगों
 की

 स्थापना  के  लिये  पुनर्वास

 निगम  को  कोई  प्रस्ताव  दिया  है  ;  ak

 यदि  तो  क्या  ऐसी  योजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  के  लिये  ऋण  दिये  जायेंगे
 ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  उद्योग  मन्त्री
 :  शून्य  !

 हां
 ।

 योजनायें  निगम  के  विचाराधीन  हैं  ate  निगम  द्वारा  निर्धारित  बातें  पुरी  होतीं

 me  oa
 हैं  तो  निगम  उनके  लिए

 ऋण
 देगा  ।

 wast  में
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 अ्रगस्त  PRR

 त्रिपुरा  में  ग्राम  उद्योग

 |
 1१४६५.  श्री  दशरथ देव  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खादी  we  ग्राम  उद्योग  त्रिपुरा  ने  ग्राम  उद्योगों  के  विकास  के  लिए

 पिछले  पांच  वर्षों  में
 किन  किन  व्यक्तियों  तथा  सहकारी  समितियों  को  ऋण  दिया  है  ;

 स्थापित  किये  गये  उद्योगों  की  वित्तीय  स्थिति  कैसी  है  ;  ak

 इस  प्रकार  स्थापित  किये  गये  उद्योगों  की  स्थिति  में  पुनः  सुधार  करने  के  लिए

 बया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 aaa

 में  उद्योग  मन्त्री
 :  त्रिपुरा  खादी

 तथा  ग्राम  उद्योग  बों  एक  पा मद दात  निकाय  है
 ।

 उसने  त्रिपुरा  में  ग्राम  उद्योगों  के

 विकास  के  लिए  पिछले  पांच  वर्षों  में  किसी  व्यक्ति  सहकारी  समिति  को  कोई  वित्तीय

 सहायता नहीं  दी  है  ।

 sik  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 कोयला  क्षेत्रों  म  सहायता

 1१४६६.  श्री  प्र०  यं  ०  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  कोयला  क्षेत्रों  में  २०  नये  सहायता  केन्द्र  खोलने  का

 निश्चय किया  ;  शौर

 यदि  पो देशके  विभिन्न  क्षेत्रों  में  इन  केन्द्रों का  कैसे  वितरण  किया  जायेगा ?

 fara  शौर  रोजगार  मन्त्रालय  में  श्रम  मन्त्री
 :

 तथा
 विभिन्न

 कोयला  क्षेत्रों  में  फैला  कर  १८  सहायता  केन्द्र  खोलने  का  अस्थायी  रूप  से  निश्चय  किया

 गया  है
 ।

 ये  केन्द्र  किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  विचार  है  इस  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ee  enh

 स्थान  टिप्पणी

 २१-२-६२  को  खोला

 रामगढ़  जा  चुका है  ॥

 फरार

 बाद

 er  te ee  ee  eee  नल  बल अलक

 भंप्रेजी  में

 tRescue  stations



 ११  gaay  लिखित  उत्तर  १६८ ह

 क्रमांक  स्थान  ह  ४

 सिन्ध  प्रदेश

 प्र  बेल मम लल्ली

 पश्चिम  बंगाल

 तीन  गाह

 रानीपुर

 क़सम

 अभी  निश्चित  नहीं  किया

 मध्य  प्रदेश

 १०  agate

 ११  बिसरामप्रर

 १२

 श्रे

 as

 gy  हंगीर  रामपुर

 उत्तर  प्रदेश

 सिंगरौली  '
 न

 न  बिलासपुर

 ङ्घ  कम्पनी

 लगा

 व्यापार  बोड़

 tees
 श्री  कोयला  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  व्यापार  बोर्ड  ने  जुलाई  मास  में  कोई  dow  की  है  ;  ate

 यदि  तो  उस  बैठक  में  निश्चय  किये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  सुनाई

 हां
 ।

 श्रीमान  ।

 fra  प्रेमी  में
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 व्यापार  बोर्ड  ने  ६  १९६२  को  कलकत्ता  की  श्रपनी  बैठक में  निम्नलिखित

 विषयों  पर  चर्चा  की  थी  :

 (१)  सूती  कपड़े  ak  चाय  के  निर्यात  की  संभावनाएं

 (२)  लागत  कम  करने  का  कार्यक्रम

 (3)  महत्वपूर्ण  निर्यात  कार्यों  के  लिए  सार्वजनिक  मान्यता

 (४)  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  संस्था  की  स्थापना

 (५)  निर्बाध  व्यापार  क्षत्रों  की  स्थापना  ।;

 उपरोक्त  विषयों  पर  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  महत्वपूर्ण  निष्कर्ष  निम्नलिखित है

 (१)  कलकत्ता  में  एक  छोटी  सी  प्रदर्शनी  खोली  जाये  जिसमें  देश  कौर  विश्व  के

 अरन्य  भागों  में  तैयार  पटसन  के  वस्त्रों  की  विभिन्न  किस्में  एकत्र  की  जायें

 ताकि  उत्पादन  कौर  उपयोग  दोनों  दृष्टियों  से  पटसन  का  उद्योग  विश्व  की

 प्रगति के  साथ  साथ चल  सके  ।

 (२)  वस्त्र की  तैयार  किस्मों  जैसे  कि  रंगे  हुए  छपे  हुये  या  विद्वेष  रूप  से  तैयार  माल

 का  निर्यात  बढ़ोने  के  लिए  अधिक  जोरदार  कदम  उठाने  चाहियें  ।

 (३)  fata  रूप  से  आस्ट्रेलिया  ak  wer  विशेष  प्रदेशों  वाले  देशों  में  चाय  ais

 के  प्रचार  के  प्रयत्नों  को  तेज  करना  चाहिये  |

 (४)  लागत  में  कमी  सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  स्थायी

 समिति  स्थापित  करनी  चाहिये  जिसका  प्रधान  ऐसा  व्यक्ति  हो  जिसे  लागत

 लेखा  का  काफी  श्रनभव  हो  |

 (५)  निर्यात  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  कार्यों  के  सार्वजनिक  मान्यता  दिलाने  के
 eT

 पर

 विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई

 (६)  डा०  लोक  नाथन  से  प्रार्थना  की  गई  कि  वह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  संस्था

 स्थापित  करने  की  योजना  तैयार  करें  ।

 (७)  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  करने  के  लिए

 sax  डी०  कार  गाडगिल  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  स्थापित  की  गई

 गोझा  का  विकास

 1१४६८.  श्री  कोयला  वेंकैया : क्या प्रधान क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गोवा  सरकार  को  परामर्श  दिया  हैकि  वह
 गोझा

 के

 विकास  के  लिए  एक  पंचवर्षीय  योजना  तैयार

 यदि  तो  गोधरा  प्रशासन ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  त्  ata  ह  मन्त्री  तथा  अणुशक्ति  मन्त्री  जवाहरलाल  :

 — a  जाना
 श्रीमान

 |  EE A  RY  —  A  2.0  चिया

 मूर  भ्रंग्रेजी  म



 ३१  १८८४  लिखित  उत्तर  १६८३

 गोशा  प्रशासन  ने  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  एक  समन्वित  विकास  के  हेतु

 योजना  तैयार  करने  के  लिए  श्री  डब्ल्यू० एक्स०  मेस्कारेवहस  की  अध्यक्षता  में  एक  योजना

 are  स्थापित  किया  है  ।

 मनी पर  बांध  निर्माण  विभाग  में  प्रभाग

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :

 1१४६९:
 श्री  स०  टो०  fag

 कया  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  2e¥sG  तक  मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग  के  केवल  तीन  प्रभाग

 थे
 ~

 क्या  यह  सच  है  कि  wa  मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग  के  १२  प्रभाग  है  मनीपुर

 प्रदेश  परिषद्‌  के  भ्रमित  भी  एक  लोक  निर्माण  विभाग  है  ;  wie

 मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग  में  १२  प्रभागों  का  होना  कहां  तक  न्याय  संगत  है  ?

 ake  सम् भरण  मन्त्री  मेहर  चन्द
 :  २  नगर  कार्यों  सम्बंधी

 सौर  एक  बिजली  प्रभाग  था  ।

 इस  समय
 ८

 नगर  कार्यों  सम्बंधी
 ae

 एक  बिजली  सम्बंधी  प्रभाग  है  ।

 मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग  में  काफी  काम  बढ़  गया  है  जिस  कारण  कर्मचारी

 वर्ग  में  वृद्धि  न्याय  संगत  है  ।

 भारतीय  व्यापारियों द्वारा  तिब्बत  में  छोड़ी गई  आस्तियां

 1१४७०.  शी  प्र०  के०  क्या  प्रधान  मन्त्री  १  १९५६  के  तारांकित प्रदान  संख्या

 १५५४  के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  तिब्बत  व्यापार  बंद  हो  जाने  के  कारण  भारतीय  व्यापारियों  द्वारा  तिब्बत

 में  छोड़ी  गई  विभिन्न  आस्तियों  की  सुची  तैयार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  का  विवरण  क्या  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  तथा  अणुशक्ति  मन्त्री  जवाहरलाल

 श्रीमान  भारतीय  व्यापारियों  द्वारा  तिब्बत  में  छोड़ी  गई  बस्तियों  के  आंकड़े  उन  द्वारा

 गई  जानकारी  के  areas  पर  एकत्र  कर  लिए  गये  हैं  ;

 इस  समय  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार
 न

 बिके  माल  का  मूल्य  १६  लाख
 रुपये

 है  ।
 भारतीय  राष्ट्र जनों  की  भ्र चल  सम्पत्ति  का  मूल्य  अनुमानतः  १५  लाख  रुपय ेहै

 ।  तिब्बतियों

 द्वारा  हमारे  व्यापारियों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  २०  लाख  रुपये  हैं
 ।

 सुती  वस्त्र  निर्यात  संवेदन  योजना

 1१४७१. श्री  बि दान चन्द्र  सेठ  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कहेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  सरकार  ने  सुती  वस्त्र  निर्यात  दीवान  योजना  के

 श्रनुज्ञप्तियों  के  प्रार्थनापत्रों  को  शीघ्र  निबटाने  के  लिए  कई  प्रक्रिया  चलाई  हैं
 ;  शौर

 हए  लि

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  सुभाष
 :

 तथा  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  योजना  के  अधीन  अ्रनुज्ञप्तियों  के  प्रार्थनापत्रों  के  शी  घ  निबटाने

 n
 > « ब्य के  विचार  से  सरकार  ने  वर्तमान  प्रक्रिया  में  संशोधन  किया  है  ।  नयी  प्रक्रिया  गोरे  की  घोषणा

 वस्त्र  आयुक्त  ढारा
 की

 जा  रही  है  ।

 नीलक्रांता  भूमि  को  पंजाब  को  बेचा  जाना

 St  बूटा  सिह  :
 2¥192,

 1  श्री  गुलदान  :

 कया  श्रीवास  और  सम्भरण मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६१-६२
 में  चालू  वर्ष  में  पंजाब  सरकार  को  कितने  एकड़  निष्क्रांत  भूमि

 बेची  गई  शर  किन  शर्तों  पर  ;

 उक्त  भूमि  के  मूल्य  के  रूप  में  उक्त  राज्य  से  कुल  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ;

 राज्य  सरकार  को  उक्त  भूमि  निबटाने  के  लिए  किस  ढंग  से  परामर्श  दिया  गया  है  ;  श्र

 क्या  इस  भूमि  को  अनुसूचित  अनुसूचित  भ्रादिम  जातियों  कौर  पिछड़े  वर्गों

 में  वितरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्रीवास
 शौर  सम् भरण  मन्त्री

 (ti  मेहर  चन्द
 :  तथा

 req R—Es  में  और  चालू  वर्ष  में  पंजाब  सरकार  को  बेची  गई  नीलक्रांता  कृष्य  उससे  ही

 वसूल  की  गई  राशि  तथा  बिक्री  की  शर्तों  का  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  २,  भ्र नू बन्ध  संख्या  २६ )

 तथा  सरकार  को  भूमि  बेच  देने  के  ्  यह  काम  राज्य  सरकार

 का  है  कि  ag  उसके  उपयोग  के  लिए  योजना  तैयार  करे  ।

 गोझा  में  सामुदायिक विकास  खण्ड

 1१४७३.  श्री  fara  चन्द  सेठ
 :

 कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  देव  att  दमन  में  सामुदायिक  विकास  खण्डों  की  स्थापना

 के  लिए  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कार्यक्रम  की  मुख्य  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  और

 (4)  यह  कार्यक्रम  कब  आरम्भ  होने  की  संभावना

 परेशान  west  wer  वेदेदिक-कार्य  मन्त्री  तथा  झर णु शक्ति  जवाहरलाल

 (8)  धीमान  ।

 यह  कार्यक्रम  वैसा  ही  होगा  जैसा  देश  के  अन्य  भागों  में  चल  रहा  खण्डों  के  मुख्य

 ari  छोटी  सिंचाई  सुविधाएं  भ्र ौर  ग्रामीण  कला  शिल्प  धौर  उद्योग  का  विकास

 करना  तथा  सामाजिक  संचार[श्रादि  की  व्यवस्था  करना  है
 ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 में  १०
 से  १२  तक  सामुदायिक विकास  खण्ड  होंगे

 प्रेग्नेंसी  में
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 खण्डों  की  स्थापना  अक्तूबर  १९६२  में  श्रारम्भ  हो  जायेगी  ।

 भारतीय  पेटेंट  श्रधिनियस

 कि

 1१४७४.
 श्री

 मुहम्मद  इलियास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  भारतीय  पेटेंट  अधिनियम  को  कौर  संशोधित करना  चाहती

 यदि
 तो

 उसका  ब्योरा  क्या

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  उद्योग  स्त्री  कानूनगो  )  श्रीमान  ।

 यह  ब्योरा  इस  समय  देना  संभव  नहीं
 ।

 बिहार  में  बेरोजगार लोग

 1१४७५.  श्री  मुहम्मद  इलियास  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  वर्ष  से  बिहार  में  शिक्षित  में  वृद्धि  हो  गई  है  ;

 उनकी  पंजीबद्ध  संख्या  कितनी  है
 ?

 fara  कौर
 रोजगार  मन्त्रालय

 में  श्रम  मन्त्री
 :  तथा  बिहार  के

 रोज़गार  दफ्तरों के  रजिस्टरों  में  शिक्षित  बेरोज़गारों  की  जो  संख्या जून  १९६१  में  २२,७६०  थी

 बह  जून  RR  के  में  बढ़  कर  LE ow  हो  गई  थी  |

 मिस्त्रियों  के  लिये  प्रशिक्षण  स्कूल

 1१४७६.  श्री  दी०  चं०
 क्या  जप्त  शोर

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भवन  निर्माण  उद्योग  में  काम  करने  वाले  मिस्त्रियों  ate  ae  लोगों  के  प्रशिक्षण  देने

 के  लिए  प्रशिक्षण  स्कूल  खोलने  के  प्रस्ताव  में  क्या  कोई  प्रगति  कभी  तक  हुई  है  ;  ak

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 pore  कौर  रोजगार  मन्त्रालय  में  श्रम  मन्त्री
 :  भवन  अ्रौर  निर्माण  संबंधी

 उद्योग  में  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 सरकारी  उपक्रम

 1१४७७.  Sto  seen  सिंघवी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कितने  सरकारी  उपक्रमों  ने  भारत  श्र  विदेश  में  विभिन्न  स्थानों  पर  सम्पर्क  अघिकारी

 a

 wast  में
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 ऐसे  भ्र धि कारियों  की  संख्या  शर  वार्षिक  व्यय  क्या  है  ;  wk

 ऐसे  अधिकारियों
 की

 आवश्यकता  उपयोग  कौर  प्रयोजन क्या

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्रालय  म  उद्योग  मन्त्री  :  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है श्रौर  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 दण्डकारण्य  परियोजना

 १४७८.  श्री  बड़े  :  क्या  ara  और  सम् भरण  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 कितनी  जीपें
 @dus,  PENE,  १९६०,  PERL  १९६२  में  aw  दण्डकारण्य

 परियोजना के  लिये  खरीदी  गई  हैं  ;

 उनमें  से  कितनी  जीपें  ठीक  चलती  हैं  ;

 कितनी  जीपें  खराब  होकर  पड़ी  हैं  ;

 १९५८  के  पश्चात्  कितनी  शजीपें  नीलाम  से  बीच  गई  ae  कितने-कितने  में  नीलाम

 हुई

 जो  जीपें  खराब  हो  गई  हैं  उनमें  से  कितनी  ऐसी  हैं  जिन्हें  सुधारा  जा  सकता  है  कौर

 सरकार  उनको  काम  में  लेना  चाहती  है  या  नहीं  ;  और

 कितनी  जीपें  खो  गई  हैं  जिन  का  पता  नहीं  चल  सकता
 ?

 श्रीवास  कौर  सम् भरण  मन्त्री  मेहर  चन्द  :  से

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  उपलब्ध  होने  पर  शीघ्र  ही  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जायगी  |

 सोलापुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  पर  बकाया  ऋण

 श्री  सोनावन े:

 ग  २४७९  श्री  प०  Alo  हर कमाल

 सिद दय्या  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शोलापुर  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  लिमिटेड  शोलापुर  के  नाम  ऋण  की  कुल  कितनी

 राशि है  ;  और

 इसे  वसूल  करने  के  लिये  wa  तक  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीयं  व्यापार  मन्त्री

 तथा  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारत  सरकार  ने  प्रत्यक्षतः  शोलापुर  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  लिमिटेड  को  कोई

 थन  राशि नहीं  दी  ।  किन्तु  इन  मिलों  को  १९५६  से  प्रति  वर्ष  ५  g  प्रतिशत  दर  से
 ब्याज  सहित  &¥  लाख  रुपये  की  महाराष्ट्र  सरकार को  देनी  है  ।  इस  रानी  में  से  ४६.  ५

 मूल  wish में
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 लाख  रुपये  की  भारत  सरकार  के  तत्कालीन  बम्बई  सरकार  को  मिलों  को  उधार  देवे

 के  लिए  दी  थी  ।

 इन  मिलों  की  वित्तीय  स्थिति  कमजोर  होने  के  कारण  सरकार  द्वारा  ऋण  वसूल  करने

 के  लिए  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  जा  सका  ।  इन  मिलों  की  स्थिति  की  जांच  एक  जांच  समिति  द्वारा

 की  जा  रही  है
 जो  १६  १९६२  को  स्थापित

 की
 गई  थी

 ।
 आगे  की  कार्यवाही जांच  समिति

 की  उपपत्तियों  शर  सिफारिसों  के  आधार  पर  की  जायेगी  ।

 चमड़ा  रंगने  का  उद्योग

 1१४८०.  श्री  मुहम्मद  ताहिर  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चमड़ा  रंगने  का  उद्योग  स्थापित  क्षमता से  कम  क्षमता  पर  चल

 रहा  प

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  भर

 क्या  सरकार कच्ची  खालें  विदेश  से  रायात  कर  रही  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  श्रीमान ।

 बड़े  पैमाने  के  उद्योग  क्षेत्र  में  स्थापित  क्षमता  के  भ्र नू पात  में  वास्तविक  उत्पादन  ६०  प्रतिशत है

 पैमाने के  उद्योग  क्षेत्र  में  ५४  प्रतिशत  श्र  ग्राम  तथा  कुटीर  उद्योग  में  ८१  प्रतिशत  है

 चमड़ा  रंगने  वाले  कारखानों  का  स्थापित  क्षमता  से  कम  क्षमता  पर  काम  करने  का

 म्ख्य चक  कारण  यह  है  कि  खाली  की  कमी  है  ।

 नहीं  श्रीमान  ।  कच्ची  खालें  श्रायात  करने  की  भ्र नुम ति  स्थापित  आयात  कर्ताओं  भ्र

 वास्तविक  को  सर्वोत्तम  वर्ष  की  aaa  में  से  १००  प्रतिशत  तक  की  अनुमति  दी  जाती

 कांगड़ा  में  चाय  का  सहकारों  कारखाना

 १४८१.  श्री  हेमराज  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ६  दिसम्बर  ६१  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  १३६०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  सहकारी  चाय  फैक्टरी  कांगड़ा  जिले  में  लगाने
 की

 योजना
 केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दी  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसकी  रुप  रेखा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनु भाई :

 हा ं।  केन्द्रीय  सरकार  ने  चाय  बोर्ड  द्वारा  ३  लाख  रु०  का  ऋण  दिया  जाना  स्वीकार  कर  लिया

 ।

 भीड़ा
 में  ५,००,०००  रु०  की  पूंजी  लागत  पर  एक्‌  चाय  फैक्टरी  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इसका  प्रबन्ध  एक  सहकारी  समिति  करेगी
 ।  इस  की  उत्पादन  क्षमता  2,900,000  पौंड  काली

 अंग्रजी  म॑
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 चाय  होगी  तथा  इसमें  बेजनाथ  इलाके  में  पैदा  होने  वाली  सब  चाय  तैयार  की  जा  सकेगी  ।  इस  सहकरी

 समिति  की  हिस्सा  पूंजी  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 (१)  सहकारी  समिति  के  सदस्यों  का  saree  !  भ्रू 0,000

 (२)
 समिति  के  हिस्से  खरीदने  के  लिये  पंजाब  सरकार  की  हिस्सा  पूंजी  Yo,000

 स
 (3

 पंजाब  सरकार  के  जरिये  चाय  बोर्ड  द्वारा  समिति  को  दिया  गया
 ऋण

 ००,000

 (¥)  समिति  को
 राज्य

 सरकार  द्वारा  दिया  गया  ऋण  १,००,0०००

 |
 योग  100,000

 सहकारी  फैक्टरी  स्थापित  करने  के  लिये  वित्तीय  आवश्यकता  का  अनुमान  नीचे  दिया  जा  रहा
 sme  ae

 (१)  कुल  wat  सम्पत्ति

 रुठ

 (१)  भूमि की  कीमत  प,०0००

 (२)  इमारत की  कीमत  °¥o,000

 (३)  मशीनों का  मूल्य  २,  ४२,०००

 योग  रे, ८७,०००

 हाड

 (२)  संचालन  पूंजी

 रु०

 att  गर री
 दे  2 नें  को  ATARYe व

 >
 90,000

 XY,  000
 योजना की  कुल  लागत

 यह  चाय  सहकारी  समिति  के  सदस्यों  के  अलावा  इस  क्षेत्र  के  गैर-सदस्य  उत्पादकों

 की  भी  चाय  का  परिष्करण  शझ्रावस्यक  निर्माण  लागत  लेकर  करेगी
 ।

 स्वागत  समारोहों  में  भारतीय  शराब  का  प्रयोग

 1१४८२.  श्री  प्र०  के०  देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कपा  कहेंगे  कि  :

 क्या  २३  १९६२  के  इंडियन  एक्सप्रेस
 में

 ag  समाचार

 निकला  है  कि  केन्द्रीय सरकार  ने  हाल  में  ही  यह  परिपत्र  निकाला  है  कि  स्वागत  समारोहों  में  भोजन
 से

 पूरव  फलों  के  रस  के  साथ  भारतीय  पिलाई  जाये  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसा  कोई  परिपत्र  निकाला  है
 ?

 मूल  wa  म॑
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 fear  मंत्री  तथा  घेदेदिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रनूदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 नेहरू  )  श्रीमान

 भारत  सरकार  ने  १९६२  में  एक  परिपत्र  निकाला  था  कि  जिन  झ्रौपचारिक

 भोजों  पर  भारत  सरकार  के  आतिथ्य  में  से  व्यय  किया  जाता  है  उनमें  भारतीय  जिन  को

 दक्का  करके  पीने  के  लिए  दिया  जा  सकता
 यह  भ्रनुदान  केवल  विदेशी  के  स्वागत

 आयोजन के  लिए  है  ।

 आविष्कार  संवद्धन  बोड़

 1१४८३.  शो  ६. ह  नों०  विद्यालंकार  कया  घाजिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 आविष्कार  संवर्धन  ate  ने  अपनी  स्थापना  के  बाद  से  कितनों  कम्पनियों
 को  वित्तीय

 sire  प्रविधिक  सहायता  दी  है  ate  उस  द्वारा  प्रति  वर्ष  कितनी  धन  राशि  व्यय  की  जाती  है

 लोगों  को  अधिकतम  ale  न्यूनतम  कितनी  कितन  सहायता  दी  जाती  है

 उन  आविष्कारों  की  सुची  क्या  है  जिनहें  पुरस्कार  देने  के  लिये  उपयुक्त  समझा  गया  ;

 कौर

 भावी  भ्राविष्कारकर्ताम्रों  का  ध्यान  करने  उनके  साथ  सम्पर्क  बनाने

 के  लिए  ate  ने  क्या  साधन  अपनाये  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग मंत्री  कानूनगो )  :
 जितने  लोगों  को

 वित्तीय  कौर  प्रविधिक  सहायता  दी  गई  ११२

 दी  गई  वित्तीय  सहायता  पर  प्रति  वर्ष  व्यय  की  गई  राशि  रुपय

 १६६०-६१  २३,८६५

 PEK L—-KR  RRR  ७६६

 १९६२-६३  Vo0,\9Wa

 ERR

 दी  गई  अ्रघिंकतम  सहायता  25,000

 दी  गई  न्यूनतम  सहायता  रद

 pees  ger  ee  गरे  सरसरी  ee  पगार

 भवन  में  रखी  गई  है  ।  १९६२-६१  के  पुरस्कारों  की  घोषणा  वर्ष  के  yea  में  की  जायेगी  ।

 (१)  बोर्ड  की  स्थापना  के  प्रथम  वर्ष  देश  भर  के  a  और  भारतीय  भाषाओं  के

 समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  द्वारा  प्रचार  te  जिन  आविष्कारों  को  वित्तीय  सहायता  श्र  पुरस्कार

 दिये  गये  उनके  व्यौरे  का  समय  समय  पर  प्रकाशन

 (२)
 देश  भर  में  विभिन्न  संगठनों  अभिकरणों  को  जैसे  कि  वाणिज्य

 मजदूर

 F  औद्योगिक  संस्थाओं  शादी  को  बोर्डे  के  कार्यों  ate  cheat सम्बन्धी

 साहित्य  भेजना  |

 मूल  अंग्रेजी  में

 1752  (Ai)
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 ठेकेदारों  द्वारा  करार  का  उल्लंघन

 1१४८४  शी  प्रिय  बया  श्री  कौर  रोजगार  मंत्री  २५  FeKE  के  तारांकित

 संख्या  ३०१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हावडा  स्टेशन  पर  को  मजूरी  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  पार्सल  ७ ठेकेदार

 द्वारा  करार  के  उल्लंघन  पर  सरकार  अन्तिम  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 parr  we  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  :  तथा  ठ ठेकेदार ने

 न्यायाधिकरण  द्वारा  निर्धारित  दर  पर  २  रुपये  ७५  नये  पैसे  प्रति  दिन  के  हिसाब से  नियुक्त

 किये  गये  १७४  पोस्टरों  में  we  को  भुगतान  कर  दिया  है  ।  २६  पोस्टरों के  सम्बन्ध  में  ठेकेदार

 उन  सरदारों  से  जिनके  द्वारा  वे  नियुक्त  किये  गये  कह  दिया  हैं  कि  वे  उन्हें  मारी  देने  के  लिए
 ~

 |

 संसद  सदस्यों  के  लिये  निवासी  aaa

 1१४८५.  डा०  लक्ष्मीमत्ल
 क्या  संसद्‌-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क
 रेंगे  कि

 क्या  संसद  सदस्यों  के  लिए  सेवा  निवृत्ति  वेतन
 की

 योजना  आरम्भ
 करने  कोई

 reas है

 क्या  सरकार  ऐसे  किसी  विचार  भ्रमणा  योजना  पर  सक्रिय  कर  :  ह  कौर

 यदि  उस  पर  कहां  तक  विचार  किया  जा  चुका  ह

 मंत्री  सत्य
 नारायण  fag)

 तथा  नहीं  श्रीमान  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दक्षिण  fsa  wala  में  वग  भद

 १४८६.  शी  हेम  :  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि

 दक्षिण  परिचय  रफीका  के  लिये  विशेष  समिति  के  सभापति

 तथा  उप-सभापति  ने  waa  प्रतिवेदन  में  इस  बात  पर  कौर  दिया है  कि  भेद  दक्षिण

 ster की  नीति  राष्ट  संघ  के  घोषणा  मानवीय  अधिकारों  की  विश्वव्यापी  घोषणा

 तथा  मानव  के  प्रबन्ध  विवेक  के  सिद्धान्तों  और  प्रयोजनों  के  विपरीत  है  ;
 '

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रतिवेदन  के  धार  पर  राष्ट्र  संघ  की  वृहत् सभा
 को

 कुछ  कार्यवाही  करने  के  लिये  सिफारिश  करेगी
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 तथा  श्रणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 हा ं।

 भारत  सरकार
 समिति

 के
 सभापति

 ate
 उपसभापति

 के
 प्रतिवेदन

 पर  विचार
 कर

 रही  हूँ
 शर

 वृहत् सभा  के  अगले  घि वेद शन  मेँ  भाग  बाले  भारतीय

 पति नि फी  को  हिदायतें

 मूल  wait  में
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 दे  दी  जायेंगी  ।  भारत  सरकार  ने  विशेषकर  दक्षिण-पश्चिम  अफ्रीका  की  स्वाधीनता  तथा  वर्ण  भेद

 पर  आधारित  नीति  के  दक्षिण  फ्रिक  द्वारा  त्याग  बने  क  सभी  व्यवहारिक  उपायों  का  बराबर

 aaa किया  है  ।

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  का  पिछड़ापन  टूर  करना

 1१४८७.  श्री स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  का  पिछड़ापन  दूर  करने  के  लिय  क्या  ठोस  उपाय किय  गय  हैं

 क्या  केन्द्र  ने  केवल  इसी  प्रयोजन  के  लिय  कोई  राशि  मंजूर  की  है  ;

 यदि  तो  कितनी
 ?

 तथा  श्रम  रोज़गार  मंत्री  राज्य  सरकार से

 जानकारी मांगी  गई  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  आण्विक  खनिज  पदार्थ

 शब  श्री  घटिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश  स्थित  सीधी  जिले  में  गोपद  नदी

 के  किनारे  यूरेनियम  के  प्रचुर  भंडार  हैं  तथा  उसी  जिले  में  बेरिलियम  निक्षेप  होने  की  सूचना  क्यो

 अश्वशक्ति विभाग  के  पास  है  ;

 क्या  इन  आण्विक  खनिजों  को  उपयोग  में  लाने  के  लिये  सरकार  उचित  कदम  उठा

 रही
 है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री तथा  प्रणदा धि च्  मंत्री  जवाहरलाल

 परमाणु  शक्ति  विभाग  के  परमाणु  खनिज  प्रभाग  दास  किये  गये  रा वे क्षणों  से  मध्य  प्रदेश  के  सीधी

 जिले  में  गोपद  नदी  के  किनारे  यूरेनियम  के  किन्हीं  भंडारों  का  पता  नहीं  लगा  ।  मोहन

 घामर  नदियों  के  किनारों  पर  मोनाज़ाइट  से  युक्त  काली  रेतों  के  कुछ  छोट  कौर  बिखरे  हुए  खण्ड

 मिले  हैं  ।  सीधी  जिले  में  डागा-बर्गवा  गांव  के  नज़दीक  केवल  एक  बरिल  पेगमेटाइट  का  पता  लगा

 है  ।

 मोनाज़ाइट-युक्त  पाई  जाने  वाली  काली  रेत  थोड़ी  बिखरी  हुई  है  इसलिये  उस  के

 उपयोग  में  लाने  जाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  |  प्रतीत  रेडियो-एक्टिव  खनिज  नहीं  है  कौर  इस  का

 विभागीय  रूपण  नहीं  किया  जाता  ।  इस  खनिज  की  खोजबीन  a  खनन  के  गैर-सरकारी

 पार्टियों को  तकनीकी  6.0  के  fren  विश्लेषण  के  रूप  में  सब  सम्भव  उत्साह

 सहायता  दी  जाती  है  ।  निर्धारित  न्यूनतम  चेरिल  च्  अयस्क  भी  विभाग  द्वारा  खरीदा  जाता  है  ।

 शराब  क  आयात  के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 १४८९६.  श्री  उड़िया  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशी  शराब  के  आयात  पर  १९६०,  a  कौर  १९६२ में  १५  जलाई तक  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई  ;  कौर

 महुए  की  शराब  विदेशों  को
 सेज  कर

 कितनी  निदेशी  सुरा

 ra  भ्रंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 की तथा  भारत  में  आयात  की  गई  तथा  यहां  से  निर्यात  की  गई  शराब  का  मूल्य  निम्न  प्रकार  था

 e  मूल्य  रु०

 ag

 निर्यात

 १६६०  ०४०

 ZEKE

 शामिल  करके  )

 ८२८  20

 १९६२  से  मई  तक  RUINS  १९१  RX

 मई  PERQ  से  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  केवल  के  शराब  के  उपलब्ध

 नहीं है  क्योंकि  देश  के  व्यापार  वर्गीकरण  में  इस  को  अलग  से  नहीं  दिखाया  जाता  ।

 कृत्रिम  हीरा  उद्योग

 TY¥Eo  श्री  उमा नाथ  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  कच्चे  माल  के  era  के  परिणामस्वरूप  देश  का  कृत्रिम

 हीरा  उद्योग  गंभीर  संकट  का  सामना  कर  रहा  है

 यदि  तो  कच्चे  माल  का  एकाएक  कसे  दुरा  है

 क्या  कृत्रिम  हीरे  के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  कच्चा  माल  देश  में  तैयार  होता  है  या

 बाहर  से  किया  जाता  है  या  देश  में  तेयार  होता  है  बाहर  से  भी  आयात  किया  जाता  है

 इस  कच्चे  माल  का  कितना  उत्पादन  होता  है  कौर  कहां-कहां  ;

 (=)  कच्चे  माल  की  श्रावस्यकता  कौर  उत्पादन  में  कितना  wat  है

 क्या  देश  के  किसी  भाग  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रभ्यावदन  प्राप्त  हुए  भ्र हं
 यह

 वेदन  कहां-कहां  से  कौर  किन-किन  से  प्राप्त  हुए  है  ;  कौर

 इस  प्रभाव  को  पूरा  करने  के  लिये  भारत  सरकार  क्या  कदम  उठाने  का  इरादा  रखती

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  सें  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )
 माननीय  सदस्य  का

 निर्देश  तथा  हबी  जैसे  कृत्रिम  नगों  से  है  ।  इन  नगों  अथवा  हीरों  का  देश  में  कोई

 wag  नहीं  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यह  माल  देश  में  तैयार  किया  जाता  है  ।  स्ब  तथा  सफेद  नगों  को  छोड़  अन्य  रंगीन

 नगों  का  निर्यात  सम्बद्ध  योजना  के  श्रन्तगंत  आयात  किया  जाता  है  |

 ये  नग  बनाने  वाले  कारखाने  का  प्रति  वर्ष  उत्पादन  १०००  किलो  ग्राम  है  ।  यह

 खाना  मद्रास  राज्य  मैं  As  पलायम  में  स्थित  है  ।

 प्रस्तर  उद्योग  की  सफेद  पत्थर  रूबी  की  देवी  उत्पादन से  पूरी  की

 जाती है

 मल  म
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 राजस्थान  के  कुछ  व्यापारियों  तथा  जौहरियों  के  भारत  में  बने  पत्थरों  के  वितरण  के

 तरीके  के  बारे  में  भ्र भ्या वेदन किया  हैं

 यद्यपि  कोई  नहीं  फिर  भी  के  कारखाने  ने  विस्तार  का  कार्यक्रम

 आरम्भ  किया  है  ।  में  बने  पत्थरों  का  राजस्थान  लघु  उद्योग  निगम  के  ज़रिए  जयपुर

 के  निर्यातकों  को  वितरण  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 विलास  वस्तु भ्र ों के  श्रायात  के
 लिये  बिदेशी  मुद्रा

 १४९१.  श्री  shear  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९६०

 १९६१  १५  १९६२  तक  भारत  में  व्यापारियों  को  विलास  जैसे  कि  मैरिलिन

 प्रसाधन  सामग्री  इरादी  के  आयात  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  गई
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  विलास

 की  ae  जैसे  मेरिलिन  कपड़ा  कौर  प्रसाधन  का  आयात  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  गया

 है  झ्र  इन  के  के  लिये  कोई  विदेशी  मद्रा  नहीं  दी  जाती  |  केवल  फिल्म  स्टूडियों  के  लिये

 अप  में  काम  नज़राने  वाली  कुछ  प्रसाधन  सामग्री  जैसे  दांतों  का  इनेमल

 बरौनियों  का  मेक-ग्रुप  करने  वाली  तथा  कुछ  ऐसी  प्राय  विशिष्ट  प्रसाधन  सामग्री  का  बहुत  ही  थोड़े

 परिमाण  में  आयात  होता  है  जो  देश  में  नहीं  मिलतीं  जिन  का  थोड़े  मूल्य  में  रायात  करने  की

 santa  मिली  हुई  है  ।  gee A Aa से  आ  १९६० तथा  १९६१ से  १९६२

 तक  की  लाइसेंस  अ्रवधियों  में  प्रसाधन  की  gel  की  सामग्री  )  के  लिये  कितनी  संख्या

 में  तथा  कितने-कितने  मूल्यों  के  लाइसेंस  जारी  किये  यह  नीचे  दिखाया गया  है

 लाइसेंसों  की  मलय

 लाइसेंस  की  wafer  सख्या  रु०  में  )

 ्  ०  YE—FATAT  द्  १२

 ६०  र्  ध

 क वक्त ०  ६  ६  १  दे

 ६  १  25.0

 अनत  ६२  (  RS-V-ER  TH)  g  नगण्य

 aa  भारत  में  लगभग  सभी  किस्मों  की  प्रसाधन  सामग्री  बनने  लगी  है
 ।

 फिल्म  स्टुडियो  के

 teary  में  काम  खाने  वाली  सामग्री  को  देश  में  ही  तैयार  करने  की  स्थिति  भी  काफी  सन्तोषजनक

 है  तथा  da  निकट  भविष्य  में  ही  इन  दस्तूरों  के  मामले  में  स्वावलम्बी  हो  जायेगा  |

 नागालिग में  पुलिस  के  डी  ०  श्राई०  जी०
 की  मृत्यु  के  बारे  में  जांच

 1१४९२.  श्री  दी०  चे०  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  २९  १९६२  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 ११५७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्री  झाई
 ०  ज०  डी  ०  प्राई ०  जी०

 पुलिस  की  नागालेंड  में  मृत्यु  के  बारे  में  की  जा  रही  न्यायिक  जांच  में  कया  प्रगति  हुई  ह ै?

 far  ata  में
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 पिधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 न्यायिक

 जांच  पूरी  हो  चुकी  है
 ।

 उस  की  उपपत्ति  यह  है  कि  श्री  जोहर  जिस  झोंपड़ी  में  रह  रहे  थे  उस  में  अचानक

 लग  जाने  पर  उस  से  बाहर  निकलने  का  प्रयत्न  करते  समय  जल  कर  मर  गये  |

 राष्ट्रीय लघ  उद्योग  निगम

 उ०  स०  त्रिवेदी

 थी  बड़े Fever

 भी  कछवाय

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  उद्योग  निगम  को  मध्य  प्रदेश  से  मशीनरी  के  क्रयावक्रय  के  लिये  aa  तक  कितने

 आवेदन  प्राप्त  हुए  कौर  उनका  मूल्य  कितना है

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  ने  कितने  आवेदन  स्वीकार  किये  तथा  उनका  मूल्य  कितना
 *  ,

 इनमे ंसे  कितने  आवेदनों  के  मामले  में  राष्ट्रीय  ay  उद्योग  निगम  ने  काडर  दे  दिये  है

 mix  उनका  मूल्य  कितना  है

 )  wa  तक  कितनी  मशीनों  का  वास्तव  में  संभरण  किया  गया  है  ale  उस  का  मूल्य  कितना

 मध्य  प्रदेश  के  उद्योगों  को  मशीनरी  के  संभरण  में  असाधारण  विलम्ब  कयों  हो

 रहा है  ;  शहरों

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कौन  से  उपाय  करने  का  विचार  है  ताकि  यह

 पिछड़ा  राज्य  तेज़ी  से  प्रगति करे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  से

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 Wore  मशीनों  के  जिनका
 १

 .
 ६४

 करोड़  रुपये
 ३०

 १९६६२  तक

 WRY  आवेदन पत्र  प्राप्त  हुए

 ३०  EEQ  तक  १७५५  मशीनों  के
 जिनका

 मूल्य  ८६.७
 लाख  रुपये है

 ४४९  आवेदन  स्वीकार  किये  गये  ।  इसमें  वे  आवेदन  शामिल  नहीं  हैं  जो  स्वयं  श्रावेदनकर्ताग्रों ने

 वापस  ले  लिये  भ्रमणा  निगम  द्वारा  आयात  नियंत्रण  के  विनियमों  के  भ्रन्तगंत  भअ्रस्वीकार

 कर  दियें गये

 ¥3o  मशीनों के  लिये  बयाना  प्राप्त  होने  पर  ३०  TA,  १९६२  तक  २४३  मशीनों  के

 जिनका  मलय
 ०

 लाख  रुपये  काडर दे  दिये  गये  हैं  ।

 (7)  मध्य  प्रदेश  के  जावेद  नक्कर्ताश्रों  को  ३०  १९६२  तक  ४७  मशीनों  का जिनका  मुल्य

 ~ ¥.9  लाख  रुपये
 सम्म'रण “थाा न  विशा  जा  नाथा तका

 aa  aaa  मे
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 कौर  मध्य  प्रदेश  से  प्रतीक  संख्या  में
 aaa

 पिछले  तीन
 वर्षों

 में  ही  wists  ।  इसके

 तुरन्त  बाद  निगम  को  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  महसूस  तब  चूंकि  निगम  को  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा

 उपलब्ध  कर  दी  गयी  मध्य  प्रदेश  के  अ्रवेदनकर्ताश्ों  को  निकट  भविष्य  में  अपनी  मशीनें  प्राप्त  हो

 जायेंगी

 राज्यों को  तांबे  के  कोटे  का  पावं टन

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  :

 थी  बड़ े:

 थी  कछवाय :

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  फि  विभिन्न  राज्यों  को  PEG O-KR  में  तांबे  का  जो  कोंटा  मद

 वह  १९६१-६२  में  बढ़ा  दिया  गया  है  ?

 यदि  तो  क्या  इस  वृद्धि  का  प्रतिशत सभी  क  लिये  समान

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  कोटे  में  केवल  ४१  प्रतिशत  वृद्धि  की  गयी है  जबकि

 अन्य  राज्यों के  कोटे  में  १००  से  लेकर  २००  प्रतिशत  विधि  की  गयी  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम  कया
 हैं  ग्र  उन्हें  इतना  कोटा

 क्यों  दिया  गया

 (=)  क्या  सरकार  विभिन्न  राज्यों  के  श्रावष्टन  के  सुब्यवस्थाकरण  पर  विचार  कर  रही  है  |

 और

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  कोटा  बढ़ाने  की  प्रार्थना  की  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  से  एक

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 जी  a4

 से  सभी  राज्यों  फा  कोटा  समान  रूप  से  नहीं  बढ़ाया  गया  है  ।  जिन  राज्यों  पा  कोटा

 बहुत  ही  पर्याप्त  था  उनका  कोटा  काफी  बढ़ाया  गया  ।  ऐसे  राज्य  श्रीमान

 जम्म  शरर  असाम  कौर  हिमाचल  प्रदेश  ।  अन्य  राज्यों

 का  कोटा  भी  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  क  अधार  पर  बढ़ाया  गया  है

 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  ८  घंटे  की  एक  पाली  के  आधार पर  अपने

 अपने  राज्यों  की  अलौह  घातुझ्रों  की  आवश्यकता  की  सूचना  दें  ।

 हां  ।  अन्य  राज्यों  से  भी  ऐसी  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  ।

 सोज्ञाम्बिक

 cork &  श्री  बागड़ी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रंगार  के  पहले  सप्ताह  में  राष्ट्रसंघ  के  सामने  भारत  सरकार  ने  श्रतुरोध  किया

 था  कि  मौजाम्बिक  की  स्वतन्त्रता  की  मांग  की  उपेक्षा  न॑  कीਂ
 a  ये

 ;  कौर

 मूल  अग्र जाँ  में
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 यदि  तो  इसका  परिणाम  क्या  हुआ  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  तथा  श्रुत-दावती  मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल
 :

 र  जी  हां  ।  ate  निवेशक  देशों  att  लोगों  को  स्वाधीनता  दिये  जाने  की  घोषणा  पर
 प्रबल  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  स्थिति है

 उसे  जानने  का  लिये  जो  विशेष  समिति  बनाई  गई  उसने

 १०  १९६२  को  एक  प्रस्ताव  पास  शर  बातों  te  मोजाम्बिक  के  लोगों
 की  स्वाधीनता  की  मांग  का  समर्थन  किया  गया  ।  कौर  देशों  के  साथ  भारत  ने  भी  इस  प्रस्ताव  को  पेश

 किया  att  वोट  देकर  इसका  समर्थन  किया  ।  यह  प्रस्ताव  विशेष  समिति  की  ve  रिपोर्ट  का  aa  रहेगा
 जिस  पर  संयुक्त  महासभा  के  अगले  अधिवेशन  में  विचार  किया  जाएगा  ।

 बहुमूल्य  पत्थर  का  निर्यात

 1१४६६.  डा०  लक्ष्मी
 मल्ल

 सिंघवी
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि

 में  बहुमूल्य  पत्थरों  का  कुल  कितना  निर्यात  किया  गया  ;

 भारत  से  फिन-किन  देशों  को  बहुमूल्य  पत्थर  भेजे  जाते  हैं  ;

 हमें  कितना  कृत्रिम  तथा  अर्य  प्रकार  का  बहुमूल्य  पत्थर  आयात  करना  पड़ता  है  ;

 हमारे  निर्वात  को  बढ़ाने  ate  बहुमूल्य  तथा  श्रद्वा-जहुमूल्य  पत्थर  उद्योग  के  विकास

 के  लिये  कया  कदम  उठाने  का  इरादा  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में
 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  ६,५८,०००  रुपये

 में  विभिन्न  देशों  को  किये  गये  बहुमूल्य  पत्थरों  के  निर्यात  की  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ध  Ae  ३७]

 निर्यात  किये  जाने  वाले  बह् मूल्य  पत्थरों  के  ५०  प्रतिशत  मुल्य  का  कृत्रिम  तथा  wee

 प्रकार  का  पत्थर  rare  किया  जाता  है  ।

 इन  वस्तु भ्र ों  का  निर्वात  बढ़ाने  के  लिये  विशेष  निर्यात  प्रोत्साहन  योजनाओं  के  अंतगर्त

 निर्वात  किये  गये  तैयार  पत्थरों  के  बदले  पत्थरों  कौर  प्रावश्यक  श्रौज्ञार  तथा  उपकरण  का  wag

 बिदेशी  बाजारों  में  ठीक  किस्म  के  नियन्त्रण  कीਂ  सुविधायें  और  कारीगरों  के  प्रशिक्षण

 के
 लिये  सुविधायें  शादी  विभिन्न  कदम  उठाने  का  विचार  है  ।

 दमन  में  जमींदारी  उन्मूलन

 १४९६७.  भी  कजरोलकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दत्त  की  wage  पुर्तगाली  बस्तियों  at  जमीनों  के  मालिकों  के  स्वामित्व  अधिकार

 समाप्त  करने  के  परिणामस्वरूप  इन  क्षेत्रों  में  कोई  स्थिति  बिगड़ी  है  ;

 क्या  जमींदारों  को  प्रतिकर  दिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  किन  शर्तों  पर  तथा  किस  आधार  पर

 मूल  aTat  में
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 प्रक्रिया  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ;  कौर

 प्रतिकर  की  कितनी  राशि  होगी  ।

 पं प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  अ्रणु-शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  >

 ait  नहीं  ।  स्थिति  सामान्य  है  ।  परन्तु  दमन  के  जमींदारों  से  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  श्रम्यावेदन

 पर  स्थानीय  अ्रघिका  रियों  की  सलाह  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  हां

 २०  १६६१  से  पहलेਂ जो  उसकी  भूमि  थी  उस  पर  वह  पुर्तगाली  सरकार को

 जितना  वार्षिक  भुगतान  करता  था  उसका  बीस  गुना  प्रतिकर  दिया  जा  रहा  है  |

 ऐसा  अनुमान  है  कि  दावों  की  जांच  करने  में  लगभग  एक  वर्ष  लग  जायेगा  ।

 (=)  200,000  रुपये  |

 त्रिपुरा  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 बोलें

 1१४९८.  श्री  बीरेन  दत्त
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  तथा  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  में

 त्रिपुरा  में  धान  कताई  तथा  गुड़  के  विकास  के  लिये  त्रिपुरा  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 द्वारा  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  गया  ;

 वर्षवार  उत्पादन  के  ates  क्या  हैं  ;

 क्या  त्रिपुरा  में  इन  उद्योगों  की  प्रगति  के  बारे  में  कोई  नमाज़  लगाया  गया  है  ;  कौर

 marae  विकास  के  लिये  क्या  कदम  सुझाये  गये  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में
 उद्योग  मंत्री

 :  से
 जानकारीਂ

 इकट्ठा की  जा  रही है  ;  प्रौढ़  समय  पर  सभा  पटल  पोर  रख  दी  जायेंगी  ।

 त्रिपुरा  में  fara  करघा  उद्योग

 1१४९९.  भी  बीरेन दस  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :'

 क्या  यह  संच  है  कि  त्रिपुरा के  विद्युत  करघा  उद्योग  स्थापित  करने
 का

 विचार  है  |

 यदि
 तो  इसकी  आरम्भिक  क्षमता कया  होगी  ;  कौर

 यह  राज्य  क्षेत्र  में  होगी  अथवा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  ।

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 से  (71)  त्रिपुरा  प्रशासन  नै  ३००  विद्युत करघों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  ब्यौरों  की  जांच  हो

 रही  है
 ।

 मूल  sii  में
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 alas  भारतीय  हस्तशिल्प  वनों

 |
 Texok.  श्री  इमाम  लाल

 सर्राफ  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 शेरगिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्डे  क  गठन  के  बाद  से  श्र  तक  इसने  कया  विशिष्ट  कार्य

 किये हैं  ;  wiz

 क्या
 यह  बोर्ड  राज्यों  के

 तथा  निर्माण  कार्यों  तथा  अन्य

 ब्यापार  संगठनों  जिनकों  यह  बोर्ड  समय  समय  पर  पथ  प्रदेश  तथा  सलाह  देता

 से  सम्यक बनाये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्री  एक  विवरण  सम्बद्ध
 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  deat  ३८]

 छावी* तथा ग्रामोद्योग तथा  प्राचार्यो  ध्यानयोग

 १४५०२.  श्री  इमाम लाल  सर्राफ  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  बाघिन  कार्यों  का  सभी  राज्यों  में  संगठन  किया

 गया  है  ;  झोर

 यदि  तो
 इन

 कार्यों  ue  क्या  परिणाम  निकले  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 उत्पादन  में  पर्याप्त  बुद्धि  के  श्रान्तारिफ  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  अधीन  विकास

 कार्यक्रम  में  89.83  लाख  व्यक्तियों  को  पूर्णा वधि  के  रोजगार  के  क्या  ६, ८६  लाख  व्यक्तियों को

 प्रश फालिक  रोजगार के  अवसर  मिल  जायेंगे  ।

 काजू  का  निर्यात

 प०
 कुन्दन

 1१५०३.
 a  Fo  गोपालन  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी-फरवरी  १९६२  में  काजू का  निर्यात बढ़  गया  है  ;

 गत  वर्ष  इसी  अवधि  में  कुल  कितना  निर्यात  हुमा  था  तथा  कितनी  विदेशीਂ  मुद्रा  की

 श्राप  हुई  थी

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  श्र  अमरीका  को  काजू का
 निर्यात

 क्रम  हो  गया था  ;  कौर

 यदि
 तो  इसके  क्या

 कारण
 हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १  १८८४  लिखित  उत्तर  १७०६,

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मन भाई चके  :

 ध्रौर
 जी  हां  ।  जनवरी-फरवरी  १९६२  में  R08, OF FLY VIF H HoT FH रुपये  के  मूल्य  की  GER, VEL

 किलोग्राम  काजू की  गिरी  का  निर्यात  gar  था  जब  कि  १९६१  के  इन्हीं  महीनों  में  ३,०५,३७,०३२

 किये  का  SAT  था  |

 प्रौढ़  यह  कमी  इस  कारण  से  हुई  थी  क्योंकि  १९६१  के  पिछले  कुछ  महीनों में  कौर

 १£६२  के  पहले  तीन  महीनों  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  कम  हो  गये  थे  ।  परन्तु  १९६२  से  मूल्य  पुनः
 छीक  हो  गये  हैं  ।

 कुछ  उद्योगों  की  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  न  फिया  जाना

 Loy,
 J  भी

 प
 प्र०

 जन  :

 ast  धवन

 नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  का  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  महत्वपूर्ण  उद्योग  पों  की  पूरी  क्षमता  का

 नहीं  किया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  मुख्य  उद्योग  जैसे  लोहा  तथा  हल्के  तथा

 भारी  रसायनों  का  कम  उपयोग  किया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मं  मालय  में  उद्योग  मंत्री  :
 कौर  सरकार

 जानती  है  कि  विदेशीमुद्रा  अथवा  कच्चा  माल  अथवा  कोक  तथा  कोयला  waar  परिवहन  सुविचारों

 समेत
 wea  कई  कारणों से  कुछ  उद्योगों  में  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  ड  है  ।  उपयोग न  किये

 लाने  के  बारे  में  जानकारी  wat  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पुर्व  तीर  सीमान्त  अभिकरण  में
 ठेकेदारों

 के  ऐसे  बिल  जिन का  भुगतान  न  gat  हो

 स्थल

 TRV.  भो  रीडिंग  किलिंग  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६५७  तथा  gays  में  किये  गये  कामों के  लिये  पूर्वोत्तर  सीमान्त

 अभिकरण  के  बहुत  से  ठे  कैदियों  के  बिलों  का  wa  तक  भुगतान  नहीं  कौर

 यदि  तो  के  कया  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  तथा  बेदेशिक-का्य  मंत्री  तथा  श्रुत-शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 कौर  जानकारी  इकट्ठा
 की

 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर
 दी

 जायेगी
 |

 त्रिपुरा  में  कर्मचारियों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी

 1१५०८.  श्री  बीरेन  दत्त  :  व्या  श्रम  पौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के
 विभिन्न

 श्रेणियों  के  कमेंचारियों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  की  गई

 )

 wast
 i



 १७१०  २२  १९६२

 यदि  तो  भरि  के  न्यूनतम म  ने  अधि  के  अधीन  किन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों

 को  लाया गया  है  ?

 शय्म  कौर
 रोज़गार  मंत्रालय

 में
 श्रम  मंत्री  शरर  )  .

 जानकारी  इकट्ठी
 की  जा  रही है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 श्रम  निरीक्षकों  को  स्थायी  बनाना

 1१५०८.  श्री  सन्  Ato  द्विवेदी  :  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  २१  १९६२  के  भ्र तारांकित

 प्रदर  संख्या  १६५६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपयुक्त  श्रम  निरीक्षकों को  उन  २२  रिक्त पदों  पर  जो  १  १९६१  से  स्थायी

 बनाये  गये  स्थायी  बना  दिया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  है
 ?

 भ्रम  site  रोजगार  मंत्रालय
 में  श्रम  मंत्री

 और  fare  भ्रषिकारियोंਂ

 को  स्थायी
 बनाया  गया  है

 ।
 शेष  के

 सम्बन्ध
 में  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  परामर्श  से  अन्तिम  निर्णय

 किया  जायेगा  ।

 यथा  संभव  शीघ्र  ।

 भ्रम  निरीक्षक  के  aaa  का  निर्धारण

 1१४१०.  शी  म०  ला०  द्विवेदी :  कया  श्रम  रोजगार मंत्री  २१  १९६२  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  PRAY  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रम  निरीक्षक  )  के  पुनरीक्षित  वेतन  क्रम  में  वेतन  के  निर्धारण के  लिये

 का  ध्यान  रखने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  मामले में  सरकार का  जब  तक
 निर्णय  लेने का  विचार  site

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 जिस  तौर  रोज़गार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 यथा  संभव  शीघ्र ही

 मामले  से  सम्बन्धित
 विभिन्न  मामलों  की  जांच  करनी  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 दि  १८८४  ७९१

 ्रविलस्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की
 ate  ध्यान  दिलाना

 *स्वाधीनताਂ  में  एक  चित्र  का  प्रकाशन

 श्री  हेम  wear  नियम  49.0  के  ग्रत्तर्गत  में  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  दिलाता  हूँ  शौर
 प्रार्थना करता  हूं  कि  वे  उस  के  बारे में

 a

 के  एक  दैनिक  समाचार  पत्र  स्वाधीनता  के  १५  १९६२  के  dw  में  एक

 राजद्रोहात्मक  जिस  में  चीनी  सैनिकों को  हमारे  सीमान्त पर  हथौड़ा  प्रौर

 हंसिया लिये  हुए  दिखाया  गया  wit  हमारे  किसान  उन  का  हथौड़ा  त्र  हंसिया

 के  झंडों  से  उन  का  स्वागत  कर  रहे  का  प्रकाशन

 गृह-कार्य  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  बंगाली  दैनिक  समाचार  पत्र

 जो  कि  कलकत्ता  से  छपता  है,के  १५  १९६२  के  में  दिये  गये  कार्टन  की  प्रो  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया  है  ।  कार्टून  में  कई  व्यक्ति  झंडे  लिये  एक  पंक्ति  में  खड़े  हैं  ।  वे  भारतीय झंडे  नहीं  हैं  ।  झंडों

 पर  हथौड़ा  हंसिया  उनके  हाथों  में  हंसिया  कौर  अनाज  का  गुच्छा  सा  उनके  चरागे  झंडे  लिये

 हुए  व्यक्तियों
 की

 एक  ate  पंक्ति  है  कौर  वे  अनाज  के  गुच्छे  को  पकड़ने  के  लिये  हाथ  ७  बढ़ाये  हुए  हैं  ।

 कार्टून  के  कोने  में  तीन  छोटी  शक्लें  हैं--एक  व्यक्ति  पाश्चात्य  पोशाक  में  दूसरे  के  कपड़े  स्पष्ट  नहीं  हैं

 are  तीसरा  गांधी  कुर्ता  धोती  पहने  हुए
 ये

 तीनों  प्राप्ति  भागते  हुए  दिखाये  गये  हैं  ।  कार्टन

 में  कोई  कहानी  या  लिखित  दाऊद  नहीं  हैं  ।

 ऐसे  कार्टूनों  कौर  उन  के  निहित  अर्थों  पर  सदस्यों  का  रोष  करना  सर्वथा  उचित  है  ।  सीमान्त  की

 हाल  की  घटनाओं  से  स्थिति  कौर  भी  खराब  हो  गई  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  इस  प्रकार  के  भाईचारे

 के  प्रदान  से  जनता  में  गलतफहमी  उत्पन्न  होगी  ।  यद्यपि  हमारे  देश  पर  अतिक्रमण  किया  गया

 कम्युनिस्ट  दल  को  यह  नहीं  पता  चलता  कि  उन्हें  क्या  करना  चाहिये  |

 हम  शान्ति  से  काम  परन्तु  लोगों  के  हौसले  कम  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  करना  चाहिये  |

 उस  की  श्रन्तग्रेस्तताग्रों  की
 जांच  करनी  होगी  ।  इस  मामले  में  विधि  मंत्रालय  से

 बरामदे किया  जायेगा  ।  हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  करेंगे  जो  इस  मामले  में

 कार्यवाही करने  के  लिये  उचित  प्राधिकार है  ।

 श्री हेम  बुरा  :
 यह  कार्टून नहीं  हैं  ।  इस  में  चीनी  न  केवल  सीमान्त  क्षेत्र  को  जाते  दिखाये

 हैं  परन्तु  वे  एक  हाथ  में  हथोड़ा  are  हंसिया  लिये  हुए  हें  कौर  दूसरे  साथ में  खम्भात  प्रौढे  हमारे  किसान

 कौर  हंसिया  वाले  झंडे  हाथ  में  लिये  हुए  उनका  स्वागत  कर  रहे  हैं
 ।

 इसने  प्रिया  विधि  )

 १९६१  कौर  भारतीय दंड  प्रक्रिया  के  घारा  गए की  व्यवस्थापकों  का  उल्लंघन  किया है  ।

 सरकार  इस  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  कर  रही  है  ?

 para  सहोदय
 :
 में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  मामला  भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  का  है

 कारण  यह  इस  रूप  में  स्वीकार  भी  किया  गया  हैं  ।  तथापि  मंत्री  महोदय  यह  श्रावश्वासन  दे  चुके  हैं

 कि  वें  इस  मामले  में  विधि  मंत्री  की  सलाह  लेंगे  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  इस  मामले  में  a  तक

 कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  ।

 ह

 t qt  अंग्रेजी  में



 १७१२  सभा  पटल
 पर

 रखें  गये  २२  १९६२

 \

 यह  बात  भी  गलत  हैं  कि  यह  बात  पुरानी  हो  चुकी  है  यदि  एसा  होता  तो  मैं  प्रस्ताव  स्वीकार  ही

 नहीं  करता
 |

 क्योंकि  यह  कार्टून
 भी

 हाल  प्रकाशित  ठ्हे  है  इस  कारण  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया
 |

 pat  हेम
 wer  :

 यह  एक  गम्भीर मामला  हूँ  इसी  कारण  मेंने  इस  विषय  के  लिये  स्थगन

 प्रस्ताव की  पुर्व  सुचना दी  थी  ।

 भिनाय  महोदय  :
 ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  प्रस्ताव  पर  में  केवल  एक  प्रश्न  पूछने  की

 अनुमति  देता  हूं
 ।

 विस्तृत  चर्चा  कई  अन्य  रूपों  में  की  जा  सकती  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  डिप्थीरिया रोग  का  चलना

 श्री  स०  मो०  बीजों  )  :  १९७  के  अ्रन्तर्गत  में  प्र विलम्ब नीय लोक  महत्व  के

 निम्न  विषय  की  कौर  स्वास्थ्य  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं
 और

 यह  प्रार्थना करता  हूं  कि  वह  उस  के

 दिल्‍ली  में  डिप्थीरिया  के  महामारी  के  रुप  में  फैलने  का  समाचार  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  To  स०  राजू  नगर  निगमਂ  से  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि

 १  से  २०  अगस्त  तक
 डिप्थीरिया

 के  चार  मामले  हुए  ।  पिछले  वर्ष  भी  इसी  समय  इतने  भी  मामले  हुए
 थे  ।  इस  प्रकार  इस  रोग  के  फैलने  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  डिप्थीरिया के  संबंध  कोई

 कारी  डाक्टर  जानकारी  छिपा  नहीं  सकता  हे  ।  नगर  निगम  स ेप्राप्त  समाचार  के  भ्रनुसार  खतरे  का  कोई

 कारण  नहीं  हे  ।  नगर  निगम  इस  संबंध  में  पुरी  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 स०  सो०  gail  :  में  स्वास्थ्य मंत्री  का  ध्यान  इस  समाचार की  कौर  ग्रा कर्षित  करना

 चाहता हूं  जो  कि  राज के  स्टेट्समैन में  प्रकाशित  हुमा  है  कि  दिल्‍ली  में  डिप्थीरिया के  ८०  प्रतिदिन

 मामले  हुए  ।  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सभी  मामलों  में  डिप्थीरिया विरोधी  सीरम  प्रस्तुत  कर

 दिया  गया  है  या  कुछ  बालकों  को  सीरम  नहीं  मिल  सका
 ?

 किया  गया  |

 द०  स०
 राजू

 :
 सीरम  उचित  मात्रा  में  उपलब्ध  था  सभी  मामलों

 का
 उचित  इलाज

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 नारियल  जटा  एर्नाकुलम  के  परीक्षित  लखे

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 में

 (१)  नारियल-जटा  उद्योग  १९४५३  की  धारा  १७  की  उप-धारा  (४)  के
 अन्तर्गत

 वर्ष  ge  L5—ZE  के  लिए  नारियल-जटा  एरणाकुलम्‌  के  प्रमाणित  लेखे
 की

 एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखा हुं  ।

 में  रखी  गई  ।

 देखिये  aid

 एल०  gto  24¥/E2]

 मूल  wat  में



 ३११  १८८४  राज्य सभा  से  सचदेवा  १७१३

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  में  ७  से  &  अगस्त  FERR  तक

 नई  दिल्‍ली  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  २०  वें  अ्धिकशन  के  मुख्य  निष्कर्षों  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  |

 में  रखी  गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  ३५५/६२६

 च्  आयोग  १९६१,  सरकारी  संकल्प  तथा  सभा  पटल  पर  विवरण  रखने  में  विलम्ब

 के  कारण  बताने  घाला  विवरण

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्र०  स०  में  (  ३  प्रफुल्ल  आयोग

 १€४५१  की  धारा  १६  की  उप-धारा  (२)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 पटल  पर  रखता हूं

 )  चीनी  के  मूत्य  को  चीनी  के  कारखानों  कौर  चीनी  के  उत्पादकों
 में

 बांटने  के  मूल्य

 को  सम्बद्ध  करने  वाले  सुत्र  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  प्रफुल्ल  प्रयोग  का  - On (28%?)  ।

 दिनांक  २२  १९६२  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  ई

 एक्स पी

 इसके  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  कि  उपरोक्त  (  )  श्र  में

 उल्लिखित  दस्तावेजों  की  एक-एक  प्रति  उप-धारा  में  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर

 सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  जा  सकी  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  ३५६/६२]

 amy  १९६१-६२  में  तीसरी  योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  में  सभा  पटल  पर  वर्ष  PERL-KR

 में  तीसरी  योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  से  aaf  त  एक  विवरण  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  ३५७/६२],

 राज्य सभा  स  सजदा

 मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  निम्नलिखित  संदेश  प्राप्त  हुआ  हे

 |  )  कि  राज्य  सभा  २०  १९६२  की  बठक  में  राष्ट्रीय  सहकारिता विकास

 निगम  १९६२  जो  लोक-सभा द्वारा  ७  १९६२  को  पारित

 किया  गया  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  अपनी  २१  १९६२  की  बैठक  में  विशिष्ट  सहायता  वि  घायल

 १९६२  सम्बन्धी  दोनों  सभाश्रों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित होन  के  बारे

 में  लोक-सभा  द्वारा  की  गई  सिफारिश  से  सहमत  हो  गई  है  उसने  उक्त  संयुक्त

 समिति  में  काम  करने  के  लिए  श्री  करार  ०  एम  ०  डा ०  श्रीमती सीता  परमानन्द

 मूल  wat  में



 Worw  भाषायी  अल्पसंख्यकों के  maa  के  प्रतिवेदनों  २२  १९६२

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 [ataa]

 श्री  जी०  एस०  श्री  जगन्नाथ  श्री  महेश  श्री  एस०  सी  ०  देव

 श्री  ato  डी०  श्री  बी०
 डी०

 श्री  एम०  गुन ०

 श्री  एस०  एम०  श्री  कमल  श्री  न
 शिवशण्मुगम  श्री

 कृष्ण  श्री  के
 ०

 एस
 ०

 श्री  विमल  कुमार
 एम०

 चोरहिया  को
 नाम

 निर्दिष्ट किया  गया  हैं

 मत  विभाजन के  परिणाम  में  शुद्धि

 २०  2eEQ HT को  अणुशक्ति  विधेयक  १९६२  को  प्रवर  समिति

 में  सोचने  संबंधी  संशोधन  पर  हुए  मत  विभाजन  में  एक  गलती  हो  गयी  थी  ।  शद्ध  परिणाम इस  प्रकार

 होना  चाहिये पक्ष  में  '३१'  न  कि  '३२'  जैसी  की  घोषणा  की  गयी  थी  ।

 तारांकित प्रदान  संख्या  १३१८ के  उत्तर  में द्धि

 fare  ale  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  ६  १९६२  को  दिये  गये

 तारांकित संख्या  Ree  के  उत्तर  के  संबंध  में  मेंने  सभा  में  यह  बताया  था  कि  संयुक्त  प्रबंध

 परिषद्‌  में  मजदूरों  के  कारखाने  में  काम  करने  वाले  विभिन्न  संगठनों  की  संख्या  के  श्रीपाल

 म॑  लिये  जाते  हैं  ।  यह  संगीत  परिषद्‌  प्रौद्योगिक  प्रवर्तन  से  संबंधित  विवादों  के

 संबंध  में  निर्णय  कर  सकती  है  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  संयुक्त  प्रबंध  परिषद्‌  से  केवल  उन्हीं

 मान्यता  प्राप्त  कार्मिक  संघों  के  प्रतिनिधि  मनोनीत  किये  जाते  हैं  जिनके  साथ  प्रबन्धकों  ने  इस  संबंध

 में  समझौता  किया  gar  है  ।  निदेशक  बोर्ड  में  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  नहीं  रहते  संयुक्त  प्रबंध

 परिषद  औद्योगिक  विशेषकर  वित्तीय  प्रकार  के  प्रौद्योगिक  विवादों  का  निर्णय  करने  के

 लिये  सक्षम नहीं  है  ।

 oe  a

 सेन
 फ्रैंसिस्को  शांति  सम्मेलन  में  भारत  के  भाग  न  लेने  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्रिध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्र०  के०  देव  ने  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  संबंध  में  एक  पूर्व  सुचना

 दी  है  ।  उसे  विशेषाधिकार  भंग  के  yet  के  रूप  में  नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।  में  इसे  अध्यक्ष

 के  निदेश  के  निदेश  to  ११५  के  अधीन  लेता  हं  ।  यह  विषेय  १  बजे  लिया  जायेगा  |

 भाषायी  श्रत्पसंख्यकों  के  अ्रायकर  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  में  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  भाषायी  झ्रल्पसंख्यकों  के  प्रयुक्त  के  दूसरे  कौर  तीसरे  प्रतिवेदनों  पर  जो  क्रमश
 ८  झ्रगस्त  १९६० २४  res  १  को  सभा  पटल  पर  रख  गये  विचार  करती

 है  |
 =

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३१  १८८४  भाषायी  अल्पसंख्यको  के  भ्रायुक्त  के  प्रतिवेदनों  १७१५

 के  बार  में  प्रस्ताव

 हम  दूसर  कौर  तीसरे  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रहे  है  ग्रा युक्त  की  नियुक्त  १९  ५७  में  ३४५०

 ख  के  नये  श्र[च्छेद  के  अरघान  की  गई  थो  ate  उनके  पहले  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हो  चुकी है  ।

 राज  हम  भारत  के  विभिन्न  भाग  में  भाषायी  श्रत्पसंख्यकों  क  स्थिति  कौर  उनकी  समस्याओं

 के  मुल्यांकन  के  संबंघ  में  आयुक्त  की  सिफारिशों  पर  विचार  कर  रह  हें  ।

 संविधान  के  अधीन  कुछ  उपबंध  रखें  गये  हे  जो  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  श्रमिकों  से  संबंघ

 है  संविधान  में  उनकी  संस्कृति  ale  लिपि  के  बारे  में  व्यवस्था  गई  है  ।  राज्य

 पुनर्गठन  आयोग  का  प्रतिवेदन  बहुत  अंगो  तक  भाषा  के  अधार  पर  प्रसारित  था  इस  कारण  इस

 को  हल  महत्व  | दना  पड़ा  |

 सभा  के  नींद से  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  ने  कुछ  अन्य  कार्य  भी  किये  ।  यह  अनुभव

 किया  गया  कि  राज्य  पुनर्गठन  योग  की  सिफारिश  के  अनुसार  एक  विशेष  अ्रधिकार  होना  चाहिये

 जौ  कि  भाषायी  अल्पसंख्यको  के  संबंधों  प्रतिशत दन  प्रस्तुत  करे  |  संविधान  में  RYo-F

 निषिद्ध  किया  गया  i

 इसके  अधीन  भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  यह  अधिकार  feet  गया  है  कि  भाषियों  अल्पसंख्यक

 को  प्रथमिक  स्तर  तंक
 मातृ  भाषा

 में  शिक्षा  पाने  का  परा  अ्रधघिकार है है
 ।  संविधान  में

 यह  बात  स्वीक।र  की  गई  थी  कौर  इसी  आदाय  से  भ्रनुच्छेद  ३५०  उसमें  शामिल  किया

 था  |

 जैसा  कि  में  बता  चुका  हूं  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेष  पदाधिकार  नियुक्त

 किया  गया  था  कि  देश  क  विभिन्‍न  भागों  में  भाषाई  अधिकारों  की  कैसे  रक्षा  की  जाये  |

 उसका  पहला  प्रतिवेदन  य  प्राप्त  ga  था  कौर  उस  पर  चर्चा  भी  की  गई  थी  ।  चूकि  यह

 प्रतिवेदन था  ।  इस  लिए  संसद ने  मन भव  किया  था  कि  उस  में  कुछ  त्रुटियां  एक  यह  थी

 कि  यह  भाषाई  भ्र धि कार  के  विषय  में  सम्पूर्ण  नहीं  थी  कौर  उसमें  उन  के  भ्र धि कार  को  पूरा

 स्थिति  नहीं  बताई  गई  थी  ।  तीसरी  यह  थी  कि  विशेष  श्रमिकों  न  कोई  सिफारिश  नहीं  की

 थी  ।  qed  मंत्रालय  ने  राज्य  पुनर्गठन  अयोग  की  सिफारिशों  पर  बहुत  सावधानी  से  विचार

 किया  था  ।  इस  सामग्री  के  आधार  १९४६  में  ग्रह-कार्य  मंत्रालय  ने  एक  ज्ञापन  जारी  किया

 जिसमें  भ्रल्पसंख्यक  के  अधिकारों  क  बारे  में  विशिष्ट  निदेश  दिये  गये  इन का
 सेवाओं  में  भरती  कौर  अल्पसंख्यकों  की  ora  सुधारों  के  बार  में  था  जहां  तक  के

 सरकार  के  परिजनों  कानूनी  किताबों  के  प्रकाशन  का  सम्बन्ध  इन  का  पूरा  उल्लेख  हूँ  ।

 जब  भाषाई  अ्रल्पसंख्यक  ने  अपना  काम  शुरू  तो  उन  के  सामन  यह  सामग्री

 संविधान  के  अनुच्छेद  २६  (2)  शौर  (२)  २०  भ्र ौर  कुछ हद  तक  अनुच्छेद  १४,  १४,

 १६  २४७,  २५०  सनौर  RYo-F  का  भी  इस  से
 सम्बन्ध  था  ।  इस  के  अतिरिकत  भ्रायुवत्त च्झ

 का  यह  देखना  भी  गतंव्य  था  कि  राज्य  सरकारें  गह  काय  मंत्रालय  के  निर्देशों  को  किस  हद

 तके  क्रियान्वित  करती  है  कय कि  पुनर्गठन  के  बाद  भी  राज्यों  में  भी  भाषाई  अल्पसंख्यक  हैं  ।

 इसा  कारण  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  राज्य  सरकारें  प्रमुख  प्रतीक  भाषा  को  उचित

 महत्व  तो  देंगी  यह  देखना  भ  उसका  कर्तव्य  है  कि  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों  को  नुक्सान  न

 पहुंचे  ।  वे  उस  क्षेत्र  के  निवासी  हैं  उनको  द  भाषाई  अधिकारों  की  रक्षा  का  अधिकार  है  ।

 दोनों  सदस्यों  में  झ्ायुकत  के  प्रत्यावेदन  पर  gal  के  बाद  हमने  भ्रायुक्त  से  निवेदन  किया

 था  कि  वे  सदस्यों  दारा  उठाये  at  प्रश्नों  पर
 विवार

 करें  ताकि  भविष्य  में  प्रत्या वेदन  पूर्ण  हों  ।

 1732  (Ai)



 १७१६  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  श  के  प्रतिवेदनों  २२  PERL

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 [ati

 केहा  गया  था  कि  वे  देखें  कि  ग्रा युक्त  के  को  राज्यों ने  किस  हद  तक  क्रियान्वित  किया

 है  श्र  उनके  सुझावों  को  किस  हद  तक  स्वीकार  किया  है  |

 arg  देखेंगे  कि  झ्रायुक्त  ने  जो  कुछ  किया  वह  काफ़ी  संतोषजनक  है  ।  हम  ने  दूसरा

 प्रत्या वेदन  संसद्‌  के  सामने  रख  दिया  है  ।  उसके  बाद  तीसरा  प्रत्यावेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है

 जब  दोनों  प्रत्यावेदनों पर  चर्चा  हो  रही  है  ।

 इन  दोनों  प्रत्यावेदनों  पर  भ्रायुक्त  ने  सविस्तार  वर्तमान  स्थिति  पर  प्रकाश  डाला  है
 विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिपाश्मों  की  चर्चा  की  है  ।  mea २  से  ४  में  भ्रायुक्त ने  यह

 बताया  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  महत्वपूर्ण  विषयों  के  बारे  में  क्या  किया  है  ate  उन  की  सिफ़ारिशें

 या  निष्कर्ष  अध्याय  ६  में  दिये  गये  हैं  |  में  इन  में  से  केवल  एक  या  दो  बातों  का  उल्लेख करूंगा  |

 जहां  तक  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  अ्रधिकारों  के  प्रति  राज्य  सरकारों  के  दृष्टिकोण  का  सम्बन्ध

 यह  स्वयं  राज्य  पुनर्गठन  ara  में  बताया  गया  है  ।  राज्यों  के  पुनर्गठन  को  सिफ़ारिश  करते

 अ्रायोग  के  सदस्यों  ने  यह  प्रत्याशा  कर  लेनी  थी  कि  क्या  होगा  |

 मुख्य  प्रादेशिक  भाषा  बोलने  वालों  कौर  अरन्य  भाषाएं  बोलने  वालों  के  बीच  अधिकारों  का

 भारत  की  एकता  के  हित  में  shat  समन्वय  किया  जाना  यह  देखा  जायेगा  कि  तीसरे  प्रतिवेदन

 के  weary  ६  की  इंडिका  २९६  में  कहा  गया  है  कि  ऐसे  संरक्षण ों का  यह  प्रभाव  नहीं  होना  चाहिये

 जिस  से  कि  राष्ट्रीय  एकता  या  स्वाभाविक  मिश्रण  को  बाघा  पहुंचे ।

 इन  परिस्थितियों में  ,  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  कि  राष्ट्र एक  है
 ae  नागरिकता

 एक  है  राज्य  सरकारों  का  कत्तव्य  है  कि  भाषावार  भ्रल्पसंख्यकों  के  हि
 हतों  की  रक्षा  उचित

 ढंग  से

 जहां  तक  इन  प्रतिवेदनों  का  सम्बन्ध  प्रतिवेदनों  के  वर्षों  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने

 सामान्य  रुप  से  संविधान  के  उपबन्धों  और  ख गृहकाय  मंत्रालय  के  ज्ञापन  के  निदेशों  का  पालन  किया

 यह  कथन  उन्होंने  तीसरे  प्रतिवेदन  की  कंडिका  ३१८  में  किया है  ।  यह  भी  बताया गया

 है  कि  सरकारी  मशीनरी  कभी  कभी  बहुत  धीमी  चलती  है  ।  यह  सत्य है  किन्तु  प्रयत्न किया  गया

 है  कि  इस  को  उचित  रुप  से  विकसित किया  जायें  ।

 में  बाद  की  घटनाओं  की  चर्चा  करुंगा  ।  राज्यों के  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन में  राष्ट्रीय

 एकता  प्राप्त  करने  के  उपायों  पर  विचार  किया  गया  था  ।  PERL  में  इस  प्रयोजन के
 लिये

 मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ  ताकि  भिन्नता  में  से  एकता  पैदा  को  जा  सके  |  इस  सम्बन्ध  में

 भाषाई  श्रल्पसेख्यकों  के  रोक  विशेष  उन  की  शिक्षा  के  प्रश्न  पर  उचित

 रुप  से  विचार  किया  जाना  था
 ।  मुख्य  मंत्रियों के  सम्मेलन  ने  कुछ  अ्रपवादों  को  छोड़  केन्द्रीय

 सरकार  के  दृष्टिकोण  की  पुष्टि  की  gr  ।  जैसा  कि  यह  संविधान  कौर  गृह  मंत्रालय  के  PEXE

 के  ज्ञापन  में  व्यक्त  किया
 गया  है  ।  उन्होंने  कुछ  कौर  सुझाव  भा  दिये  थे  ।  इसके  बाद  मुख्यमंत्रियों

 के  सम्मेलन  ने  जो  निर्णय  किये  राष्ट्रय  एकता  सम्मेलन  के  सामने  भी  रखे  गये  ताकि  सरकारी

 अधिकरणों  के  साथ  साथ  सामाय  जनाता  को  उनसे  सम्बद्ध  कराया  जा  ऐसा  किया  गया  है  ।

 दक्षिण  खंडीय  परिषद्‌  ने  इस  mer  पर  विचार  किमी  था  शौर  मंत्रि  ee  पर  उन्होंने  एक  समिति

 नियत  की
 जिसने  भाषाई  श्रत्पसंख्यकों  के  हितों  की  रक्षा  के  vet  पर  विवार  किया  था  ॥



 ११  १८८४  )  भाषायी  अ्रत्पसंख्यकों  के  भय  के  प्रतिवेदनों  १७१७

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 एक  उप  समिति  द्वारा  Pex  में  इस  पर  विचार  किये  जाने के
 खंडीय  परिषद्‌

 ने  सारे  देश  का  इन  अधिकारों के  बारे  में  माग  aaa  किया  ।  इन  को  खंडीय  परिषद्‌ की  १९६६०

 की  बैठक  में  नोट  कौर  क्रियान्वित  किया  गया  है  ।  इस  वाद  इस  विषय  को  देश  के  सामने  रखने

 के  लिये एक  कौर  व्यवस्था की  गई  थी  ।  हमने  खंडीय  परिषदों  के  उपाध्यक्षों की  एक  समिति

 बनाई है  ।  इस  की  भी  बैठक  हुई  है  ग्रोवर  इस  ने  खंडीय  परिषदों  की  कार्यवाही  की  पुष्टि  की

 उम्र
 ने

 सारे  भारत
 के  हितों की  रक्षा  के  लिये  भी  कुछ  सुझाव  दिये  हैं

 ।

 श्री  हरि  कामत  )  :  उपाध्यक्ष  कौन  हैं  ?

 इनकी श्री  दातार  ये  खंडित-परिषदों के  उपकेसभापति  जिनकी  संख्या ५  या  ६  है  ।

 बठक  गृह  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  होती  है  |

 wed  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  भाषाई  भ्रल्पसंख्यकों  के  प्राधिकारों  का  विषय  प्रत्यक्षतः

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  अधीन  होने  चाहिये  कौर  सचिवालय  स्तर  पर  मुख्य  सचिवों  जिलों

 में  जिला  अ्रधिकारियों  द्वारा  उन  की  सहायता  की  जाये  ।  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  एक  fari

 शिकारी  नियुक्त  किया  जिसका  काम  यह  है  कि  वह  आयुक्त  को  सब  जानकारी  दे
 कौर  देखें

 कि

 उस  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  जायें  ।

 में  संक्षेप  में  प्रत्यावेदनों  में  उठायें  गये  प्रश्नों  का  उल्लेख  करुगा  |  ज्ञापन  में  बताया गया

 है  कि  संविधान के  wees  तक  के  अनुसार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  था  कि  प्रारंभिक

 अवस्था  में  मातृ  भाषा  में  शिक्षा  देने  के  लिये  विद्यार्थियों  के  लिये  विशेष  स्कूल  खोले  जायें
 या  यदि

 भाषाई  अल्पसंख्यकों  को  ऐसे  विद्यार्थियों
 की

 संख्या  कुल
 ४०

 है  या  एक  श्रेणी  में  १०  तो  भाषा

 में  शिक्षा  देने  के  लिये  fay  व्यवस्था  की  क्योंकि  wa  यह  भाषाई

 संख्यकों  को  मूल  भूत  अधिकार  है  ।  मुझे  प्रत्यावेदन  देख  कर  यह  खुशी  हुई  है  कि  ऐसा  बड़े  से  बड़े

 पैमाने  पर  किया  गया  है
 ।

 इस  प्रश्न  के  साथ  साथ  कुछ  भ  छोटी  मोटी  बातें  भी  थीं  जिनका  ध्यान  रखा  जाना  था
 ।

 यह

 कहा  गया  कि  इन  रूप  संख्यकों  की  भाषा  जानने  वाले  प्रशिक्षित  अ्रध्यापक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इस  तथ्य

 की  जोर  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  भ्राकृष्ट  करवाया  गया  है  ,  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  उस  भाषा

 के  शिक्षक  उस  राज्य  से  न  मिल  सकें  तो  साथ  लगते  राज्य  से  उन्हें  लिया  जा  सकता  है  जहां  कि  उस

 भाषा  को  जानने  बोलने वाले  बहुत  हों  |  अब  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही

 पुस्तकों  का  प्रदान  भी  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  कौर  मुख्यमंत्री  सम्मेलन  में  यह  कहा  गया  था  कि  इन्हें  बड़े  उचित

 ढंग  से  कौर  बड़ी  ठोस  सलाह  लेकर  तैयार  किया  जाना  इन  पुस्तकों  में  ये  चीजें  दी  जायें  जिस  से

 विद्यार्थियों  के  दिलों  भें  राष्ट्रीय एकता  के  भाव  जागृत हों  ।  इसी  बात  को  लेकर  ही  तो  यह  सुझाव  रखा

 गया  था  कि  पाठ्य  पुस्तकें  सरकार  द्वारा  ही  तैयार  करवाई  जानी  गैर-सरकारी  निकायों  पर

 नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।  हो  सकता है  कि  गैर-सरकारी निकाय  इस  महत्वपूर्ण  झ्राधारभूत  बात को  ही

 छोड़ कर  और ग्रौर बातों को महत्व बातों  को  महत्व  देना  आरम्भ कर  दें  ।

 अन्य  दिक्षा  के  माध्यम  का  है  ।  निवेदन  है  कि  जहां  तक  स्कूलों में  शिक्षा  के  माध्यम  का

 सम्बन्ध  इस  के  बारे  में  एक  श्राम  धारणा  यह  व्यक्त की  गयी  है  कि  माध्यमिक स्तर  में  भी  जहां

 दि क

 faa  प्रंग्रेजी  में



 Pers  सेनफप्रन्सिस्को  शांति  सम्मान  में  भारत
 x
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 न  लेने के  बारे  में  वक्तव्य

 ध्

 जिन मैं  शिक्षा  का  माध्यम यथा  सम्भव
 उनकी  मातुभाषा  डी  होनी  चाहिए  ।  यद्यपि  इस  बात  को  तुरन्त

 कार्यान्वित किये  जाने  की  व्यवस्था  नहीं  है  tg  इस  बात  पर  सिद्धान्त  रूप  में  सब  एक  मत

 ।  इस  से  सम्बद्ध अन्य  प्रश्नों  को  भी  सन्तोषजनक  ढंग  से  हल  करने  का  प्रयत्न किया  जा  रहा  है  ।

 इस  के  बाद  विभिन्न  में  भर्ती  का  weet  भ्राता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अधिकांश  राज्यों  ने  यह

 स्वीकार  कर  लिया है  कि  सरकारी  सेवा  मैं  प्रवेश  के  लिए  प्रादेशिक  भाषा  का  गढ़  ज्ञान  कोई

 शर्ते  नहीं  होगी ।  इस  से  भाषायी  अल्पसंख्यकों की  कठिनाईयां  दूर  हो  जायेगी  ।
 क्षेत्रीय  भाषियों के

 सिखाने  कं
 वात  दबाव से  नहीं  प्यार  से  की

 जायेगी  ।
 इस  के  साथ  ही  साथ  इस  बात  का  भी  पूरा  पूरा

 ध्यान  रखा  जायेगा  कि  जिन  क्षेत्रों  में  भ्रल्पसंख्यकों  की  संख्या  काफी  है  वहां  सरकारी  सैलेखों

 के  ग्रल्पसंख्यक  भाषाओं  में  प्रशासन  की  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  है

 मतलब  यह  है  कि  भाषाई  गल्प  संख्यकों  को  सभी  प्रकार  की  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  स्थिति

 काफी  सुधर  गयी  है  ।  राज्यों  के  भेद  भाव  को  वैसे  भी  हटा  दिया  गया  है  ।  भारत के  किसी  भी  राज्य का

 व्यक्ति  किसी  भी  राज्य को  सेवा  में  भर्ती  होंने  का  झ्रावेदन  पत्र  दे  सकता है  ।  राज्य  में  रहने  इत्यादि

 की  कोई  पाबन्दी उस  के  रास्ते में  रूकावट नहीं  होगी  ।

 श्रेय  में  उद  के  सम्बन्ध  में  भ्रापको बताना  चाहता  भारत  के  सभी  राज्यों  ays  को  एक

 मान्यता  प्राप्त  भाषा  के  रूप  में  एक  मान्यता  स्वीकार  किया  गया  है  ।  जिन  राज्यों में  उद  बोलने

 वाले  लोगों  '  संख्या  काफी  है  वहां  उर्द  के  प्रोत्साहन  के  लिए  काफी  कछ  किया  गया  है  ।

 भिनाय  क्या  माननीय  मंत्री  कभी  कुछ  देर  श्र  लेंगे

 श्री  दातार  :  जी  हां  ।

 सैनफ्रैंसिस्को  शांति  सम्मेलन  में  भारत  के  भाग  न  लेने  के  बार  में  वक्तव्य

 मेरा  निवेदन  है श्री  प्र०  के०  देव  :  में  अवसर  के  लिये  धन्यवाद  करता  हूं
 ।

 कि  भारत  सम्बन्धों पर  १४  अगस्त  १९६२  को  हुई  चर्चा  के  उत्तर  में  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  था

 कि  हमारे  सैन-फ्रांसिसकों  के  शांति  सम्मेलन  मैं  सम्मिलित न  होने  की  का
 चीन  के  साथ  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  सम्बन्धों  की  प्रमुख  घटनाये

 १९६२'  पुस्तिका  में  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  ने  सम्मेलन मैं  भाग  लेन ेसे  इसलिए  इन्कार  किया

 क  भ्रमण  कारणों के  साथ  साथ  फोन  उस  में  शामिल  नहीं  हुजरा  ।  दोनों  बातें  एक  साथ  सही  नहीं  हो

 सकती ,  मत  इस
 श्रांति  को  दूर  किया  जाना  चाहिये

 ।

 पुराना  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मन्त्री  तथा  अणु  शक्ति
 मंत्री

 जवाहरलाल  नेहरू
 )  :

 माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  ही  है  कि  दोनों  बातें  एक  साथ  सही  नहीं  हो  सकती
 ।  जो  कुछ  में  ने  कहा

 श्रोता  कुछ  उस  पुस्तक मैं  लिखा  है  वह  मेल  नहीं  खाता
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  पुस्तिका  में

 जो  कुछ
 नट  ene  ee

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 भाषायी  अल्पसंख्यकों के  च्  के  प्रतिवेदनों  १७१८६

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 दिया  गया  है  वह  ठीक  sa मेरा  कथन  उस  सीमा  तक  गलत  है  ।  यद्यपि उस  मामले  में  भाग

 लेने के  बहुत
 से  कारण  भी  थे  ।  में  इस  गलती  के  सम्बन्ध में  खेद  प्रकट करता  हूं  ।

 tel प्र०
 के०  देव  :

 में  इस  के  लिये  स्वतंत्र  पार्टी  की भ्रोर से  साभार  प्रदर्शित  करता हुं
 ।

 भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  दातार  :  में  उर्दू  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुई  शिकायतों  के  बारे  में  निवेदन कर  रहा  था  ।  कहा

 गया है  कि  उर्दू के  साथ  ठीक  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जिन

 राज्यों  में  उर्दू  साषी  लोगों  की  संख्या  पर्याप्त है  उन  में  से  भ्रधिकांद  राज्यों  में  उर्दू  के  सम्बन्ध

 में  काफी  ध्यान  दिया  जा-कूहा है  ।  दार्जिलिंग के  तीन  विभागों  में  बंगला  के  साथ  साथ  नेपाली

 भाषा को  राजकीय  भाषा  के  रूप  में  मान्यता  दी  गयी  है  ।  गुजरात  कौर  राजस्थान

 में  सिंधियों  के  लिए  आवश्यक  सुविचारों  की  व्यवस्था  जा  रही  है  ।  उन्हें  1.७.  भाषा  के  लिये

 नागरी  लिपि  अपनाने  का  सुझाव  दिया  गया  परन्तु  शायद  बहुतों  को  यह  बात  स्वीकार  नहीं  है  ।

 वैसे  सरकारी  सिंधी  भाषा  के  विकास  के  लिये  अ्रपेक्षि  झर  सम्भव  सहायता  दे  रही  है  ।  सिधी  को

 मान्यता  दी  गयी  है  भ्र ौर  उस  में  से  विशेष  पारितोधिकों  के  लिए  भी  पुस्तकें चुनी  गयी  है  ।  यह

 ठीक है  कि  सुधार  aga  प्रतीक  नहीं  परन्तु बहुत  सीमा  तक  हुआ  है  ।  ed  संख्यक  भाषायी

 आयुक्त  बहुत  ही  उच्च  स्तरीय  व्यक्ति  है  ।  ।  वह  इलाहाबाद  उच्च न्यायालय  के  पद  मुक्त  न्यायाधीश

 हैं  ।  एक  न्याय  पालिका  भ्रमणकारी  के  रूप  उनका  यह  कतेंव्य  है  कि  किसी  से  अन्याय न  होने  दे

 उन्होंने  ग्रे  दो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।

 कभी  बहुत  ही  राज्य  सरकारों  ने  ara की  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया ।  जिन

 सिफारिशों को  भ्र भी  तक  राज्य  सरकारों  ने  स्वीकार  नहीं  किया  उस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  राज्य

 सरकारों के  साथ  लिखा  पढ़ी  करेगी  यह  प्रयत्न  करेगी  कि  वे  उस  सम्बन्ध  में  स्वीकारात्मक

 कोण  अपनायें  ।  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  भी  अपने  सुझाव  दे  सकते  हैं
 ।

 भारतीय  राष्ट्र

 की  एकता  कायम  रखते हुए  हम  यह  देश  की  भाषा  समस्या  को  सुलझाने  के  इच्छा  हैं  ।

 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  ।

 को  हाजी  (  इन्दौर )
 :

 दोनों  प्रतिवेदन हमारे  समक्ष  मंत्री  महोदय ने  कोई  नयी  बात

 नहीं  कही  जो  कुछ  इन  प्रतिवेदनों में  है  उसका  शब्दार्थ  करके  बता  दिया  है  ।  प्रतिवेदन

 से  मालूम होता  है  कि  राज्य  सरकारों  का  भाषायी  ग्रल्पसंख्यकों  के  प्रति  दृष्टिकोण  केवल  सहन

 करने  मात्र  तक  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  भाषायी  ar  संख्यकों  के  प्रश्न  पर  राष्ट्रीय  एकता  के

 व्यापक
 राष्ट्रीय  एकता  के  व्यापक  रस  एवं  पृष्ठ  भूमि  में  विचार  किया  जाना  चाहिए

 ।
 भाषायी

 संख्यकों  को  केवल  सहन  ही  नहीं  करना  है  वरन  उनकी  सहायता  एवं  पोषण  भी  किया  जाना  चाहिए

 ताकि वे  भारतीय
 संघ

 के  समान  सहभागी  बन
 सके

 इस  प्रतिवेदन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  राज्य  सरकारों  का  रवैय्या  भाषायी

 अल्पसंख्यकों  के  लिये  बहुत  ही  सहायक  है
 ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  विचार  व्यक्त

 किये  उससे  मुझे  सन्तोष  नहीं  है  ।  पहिले  तीसरे  प्रतिवेदन  में  इसी  प्रकार  की

 नाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  है  |

 क  क  अ  ि

 मूल  sist  में



 १७२०  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  प्रयुक्त  के  प्रतिवेदनों  श्र  FERR

 के  बारे  में  प्रस्ताव
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 यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  प्राथमिक  creat  में  एक  रजिस्टर  रखा  जाये  जिसमें

 अल्पसंख्यकों  के  बच्चों  के  नाम  लिखें  जायें  ।  लेकिन  तीसरे  प्रतिवेदन  में  इस  बारे  में  लिखा

 है  कि  इस  सिफारिश  को  १४  राज्यों  में  से  ५  राज्यों  ने  स्वीकार  नहीं  किया  ।  यह  बड़े

 खेद  की  बात  है  ।  विद्यार्थी  स्कूल  तो  जाने  लगते  हैं  लेकिन  उनके  पास  किताबें  तक  नहीं

 होतीं  ।  यहीं  दशा  अध्यापकों  के  बारे  में  है  ।  स्कूल  में  भ्र ध्या पक  भी  नहीं  होते  ।  यह  सुझाव

 दिया  गया  है  कि  अध्यापक  पड़ौसी  राज्य  से  ले  लिये  जायें  लेकिन  यह  भी  व्यावहारिक

 नहीं  है  क्योंकि  जब्र  तक  इन  अध्यापकों  को  काम  करने  व  रहती  प्रगति  शर्तें  नहीं  होंगी

 तब  तक वे  काम  नहीं  कर  सकते  ।  अल्पसंख्यकों  के  बच्चों  को  उनकी  मातृभाषा  में  पढ़ाने

 का  प्रदान  सिद्धांत रूप  से  तो  स्वीकार कर  गया  है  किन्तु  व्यवहारिक  दृष्टि से  यह

 लागू  नहीं  होता  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  सरकार  का  उद्देश्य  अच्छा  है  लेकिन  व्यवहार  में  न

 आने  के  कारण  भाषायी  अल्पसंख्यकों को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचता ।

 इसी  प्रकार  की  कठिनाई  उन  विश्वविद्यालयों  में  भी  भरायेगी  जहां  कि  शिक्षा  का  माध्यम

 क्षेत्रीय  भाषियों  में  करने  का  विचार  है  ।  वहां  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  साथ  कठिनाई

 उत्पन्न  होगी  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 जन  जातियों  के  साथ  एक  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  तीन  राज्यों  ने  वहां  अपनी

 अपनी  लिपियों  में  शिक्षा  देने  are  प्रयत्न  किया  है  ।  इससे  भावात्मक एकता  कहां  हो

 उनके  सामने  तो  यह  कठिनाई  झरा  गई  है  कि  ae  क्या  करें  at  एक  लिपि  पढ़ते  हैं  तो

 कभी  दूसरी भाषा

 भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  साथ  एक  बात  प्रशासन  की  भी  है  ।  भाषायी  अल्पसंख्यकों

 की

 परिया  कदी  ist  है  इत  चारे  मे  एक  सदी  की  दे  अज  दह  सोजां  का  Sas
 नहीं  हो  रहा  है  कि  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रशासकीय  उपबन्ध  भाषायी  अल्पसंख्यकों

 की  भाषा  में

 प्रकाशित हों

 महोदय  पीठासीन

 मध्य  प्रदेश  में  यह  देखनें  में  ar  है  कि  बावजूद  गृह  मंत्रालय  के  श्रादेश  के  भी  वहां

 सरकारी  wer  भाषायी  अल्पसंख्यकों  की  भाषा  में  नहीं  दिये  जाते  ।  निर्वाचन  के  समय

 प्रधान  मंत्री  के  हस्तक्षेप  के  बाद  ही  उर्दू  में  निर्वाचन  सूची  दी  गई
 थी  ।

 सरकारी  आदेशों

 के
 बारे  में  भी  उस  सरकार  का  तथा  कुछ  कौर  दूसरी  सरकारों  का  रवैय्या  यह  हैकि  वे

 उन्हीं  areal  को  भाषायी  अ्रल्पसंख्यकों  की  भाषा  में  प्रकाशित  करना  हैं  जो  कि

 सरकारी  आदेश  है--नगरपालिका  शादी  के  areal  को  नहीं  ।  कुछ  राज्यों  ने  यह  रवय्या

 अपनाया  है  कि  वे  area  ही  किये  जायेंगे  जो  स्थानीय  महत्व  के  हों
 ।

 जब  स्थिति

 ऐसी  है  तो  फिर  कैसे  काम  चलेगा
 ?

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  सिफ़ारिशों  क्रियान्वित  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 कौर  बात

 को  देखते  हुए  कि  agar  मंत्रालय  के  पास  काफी  काम  ऐसी
 स्थिति

 में  मेरा  सुझाव

 यह  है  कि  एक  मंत्रालय  ग्रहण से  बनाया  जाये  श्र वह  मंत्री  महोदय  इन  सब  बातों  को

 द्  |
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 के  बारे

 राज्यों  का  रवय्या  भी  सहानुभूतिपूर्ण  होना  चाहिये  भ्र  सभी  काम  उनकी  भाषा  में

 arr  चाहिये  ताकि  वे  झ्रासानी  से  समझ  सकें  |  भ्रपनी  संस्कृति  का  विकास  कर  सकें  |

 देश  को  स्वतंत्र हुए  १५  वर्ष  से  भी  ah  हो  गये  लेकिन  oot  तक  भाषा  सम्बन्धी

 नीति  स्पष्ट  नहीं  हो  सकी  है  ।  इसके  अभाव  में  राष्ट्रीय  एकता  भी  नहीं  हो  पा  रही  है  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  भारी  हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।  भाषा  की  समस्या

 का  समाधान हो  जाने  के  बाद  ही  उच्च  संस्थानों  में  शिक्षा  के  माध्यम  का  प्रश्न  भी  स्वतः

 हल  हो  जायेगा ॥

 यह  भी  देखने  में  आया  है  कि  इन  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  साथ  भेदभाव  किया  जाता

 हिन्दी  भाषा  वालों  से  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  हिन्दी  भाषा  तभी  सम्मान  हो

 सकता  है  तथा  उसे  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  जब  कि  वे  दूसरी  भाषाओं  का  सम्मान  करें  ।

 हिन्दी  दूसरों  पर  थोपी  नहीं  जा  सकती  ।  हमारे  देश  में  कई  बड़े  बड़े  राज्य  हैं  ।  वे  सभी

 हमारे  भाई  हैं  ।  हिन्दी  राष्ट्रभाषा  घोषित  हो  चुकी  है  ।  हिन्दी  वाले  बड़े  भाई  उन्हें  छोट

 भाइयों  के  साथ  weet  बर्ताव  करना  चाहियें  |

 aa  में  में  यही  कहूंगा  कि  इस  set  का  सिंहावलोकन  किया  जाय  ।  सभी  के  साथ

 अच्छा  सहानुभूतिपूर्ण  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  तभी  हम  आगे  बढ़  सकते  हैं  ।  तभी

 ar  में  एकता  हो  सकती  है  ।

 सुरेख नाथ  त्रिवेदी  )  :  हमारे  सामने  तीन  प्रतिवेदन हैं  उनमें  जो  कुछ

 भी  कहा  गया  ह  वह  काफी  दुखप्रद  है  ।  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  प्रयुक्त  ने  गप्प  प्रतिवेदनों

 में  उन  सभी  बातों  का  अच्छी  तरह  उल्लेख  कर  दिया  है  कि  किस  प्रकार  ये  लोग  we  हैं

 तथा  उन्हें  किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  उसके  साथ  कितना  भेदभाव  किया

 जाता  है  ।  ये  प्रायकट च्  बराबर  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  स्थापित  करते  रहते  हैं  इतना

 कार्य  करने  के  बाद  ही  बहुत  थोड़ा  सा  काम  इन  लोगों  के  लिये  करा  सकी  है
 ।

 इससे  यह  स्पष्ट

 है  कि  राज्य  सरकारों  का  पूरा  सहयोग  इन्हें  नहीं  मिल  रहा  हें  ।  आयुक्त  द्वारा  बराबर  ध्यान

 आकर्षित  करने  पर  भी  राज्य  सरकारें  बहुत  सी  बातों  की  कौर  ध्यान  नहीं  देती  इसलिये

 सवाल  यह  है  कि  क्या  झ्रायुक्त  को  रखना  बिल्कुल  बेकार  है  ।  जब  उसकी  कोई  बात  मानी

 ही  नहीं  जाती  है  तो  फिर  उस  पर  इतना  ae  करने  से  क्या  लाभ  के  प्रतिवेदनों

 पर  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।  उनके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  जाता  ।

 हम  देखते  हैं  कि  इस  प्रायुकट च्  को  कोई  नई  बात  सुझाने  का  भी  अधिकार  नहीं  वर्तमान

 स्थिति  देखते  हुए  यह  स्पष्ट  हैकि  ag  आयुक्त  इन  परिस्थितियों में  कोई  सुधार  कायें

 नहीं  कर  सकते  ।  भाषायी  प्रति  सैनिकों  के  क्षत्रों  में  जब  वे  दौरे  पर  जाते  हैं  तो  उनके

 कार्यक्रम  के  बारे  में  किसी  को  कोई  सुचना  नहीं  दी  जाती  है  फिर  लोगों  से  यह  mean  कसे

 ने
 ७

 की  जा  सकती  है  कि  वे  शीरानी  शिकायतें  ले  कर  जायेंगे  |  बिहार  सरकार

 यहां  तक  कहा है  fe  ये  अल्पसंख्यक  usa  सरकार  के  अतिरिक्त किसी

 कौर को  अपनी  शिकायतें नहीं  भेज  सकती  ।  मेरा  सुझाव  कि  aa  वह  समय

 a  गया  है  जबकि  हम  इस  को  यह  अधिकार  दें  कि  जहां  कहीं  वे  कोई  गलती  देख

 वहां  उसे  ठीक  करायें  तथा  यह  भी  देखें  meat  का  उचित  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 लेकिन  एसा  मालूम  होता  है  कि  am  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसी  स्थिति में  मेरा  सुझाव

 यह  हैकि  इस  पद  को  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर  दिया  जाय  भ्र  राज्यों  में  पदाधिकारी  भेजें
 pe

 +7  अंग्रेजी  में



 YSRQ  भाषायी  के  श्रावित  के  प्रतिवेदनों  नूर  २२  PERL

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 सुरेन्द्रनाथ

 जायें जो  वहां  ar  कर  इन  भ्रल्पसंख्यकों  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  मालूमात  करें  शौर  उनके

 बारे  में  यहां  सम्मेलनों  में  जानकारी  दें  ।  क्षेत्रीय  परिषदों  क ग  सहेली  क्या  है  यह  बात

 समझ  में अभी  तक  नहीं  are  ।  इन  परिषदों  में  ये  sear  नहीं  उठा  जात े!

 भाषायी  पर  राज्यों  के  पुंजन  केबल  सरकार  के  स  मने  चीन  की

 समस्या  के  बाद  यदि  कोई  समस्या  है  तो  वह  राष्ट्र  की  की  है
 !  इसलिये हमें  az

 देखना  है  कि  कठिनाई  कहां  है  ।  वास्तविक  कठिन  ई  क्ष  '  में  है  हन  क्ष  में  में

 सीमा  सम्बन्धी  विवादों  का  निपटाना  एक  कठिनाई  है  ।  ara  न  wad  प्रतिवेदन  में  उन

 कठिनाइयों का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  कारण  हमारे  सामने  मुख्य  समस्या  सीमा  सम्बन्धी

 झगड़ों  का  निपटाना  है  ।  तथा  यह  देखना  है  कि  किसਂ  प्रकार  इन  अ्रल्पसंख्यकों  को  राज्यों  दें

 मिलाया  जाय ।  इन  क्षेत्रों  को  ठीक  ठोक  से  सम्बन्धित  राज्यों  में  मिलाना  जरूरी  है  Falls

 तभी  समस्या  का  सही  ढंग  से  हल  होगा  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  सभी  जन  जातियों  को  उनकी  मात भाषा  में  दिक्षा  दी  यदि  यह

 संभव  नहीं  है  तो  उन्हें  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जायें  ।  श्रमायुक्त  का  यह  सुझाव  कि

 सभी  के  लिय  एक  समान  लिपि  अपनाई  जाये  व्यावहारिक सुझाव  नहीं  है  ।

 wea  में  मैं  यही  निवेदन  करूंगा  कि  इस  समस्या  पर  उचित  ध्यान  दिया जाय  ।  राज्यः

 सरकारें  सहानुभूतिपूर्ण  ढंग  से  इस  मसले  पर  विचार  करे  कौर  यथासंभव  सहायता  भी

 qe  सवाल  राष्ट्रीय  एकता  का  है  ।  इसेਂ  जल्दी  से  जल्दी  हल  करने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिए  ।

 ज्योत्स्ना  चन्दा  )  हमार  संविधान  में  अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  एवं

 उनके  अधिकारों  की  व्याख्या  की  गई  है  एवं  उन्हें  अपनी  संस्कृति  का  विकास  करने
 का

 भी

 प्रदान  करने  के  लिये  व्यवस्था  की  गई  है  ।  लेकिन  व्यवहार  में  एसा  नहीं  होता
 i

 राज्य  सरकारें  इस  बारे  में  सहानुभूति  पूर्ण  मैय्या  श्रीनाथ  हुए  नहीं हैं  |

 असाम  में  कई  भाषायें  जारी  हैं  ।  वहां  १९६०  में  भाषा  के  प्रश्न  को  ले  कर
 जो

 कु

 gu  वह  सर्वविदित  है  ।  चीर  में
 ६०

 प्रतिशत  बंगाली  हैं  लेकिन  वहां  सब  काम  श्रासामी

 में  होता  है  ।  जब  वहां  इस  प्रश्न  को  उठाया  गया  तो  कपड़े  वहां  इस  बात  के  लिये

 कोई  रजिस्टर  नहीं  रखा  जाता  कि  अल्पसंख्यकों  के  लिये  कितन  स्कूल  हैं
 ।

 इसी  प्रकार  यह

 मंत्रालय  के  कौर  भी  बहुत  से  weal  का  cert  नहीं  किया  जाता
 ।

 यदि  स्थिति  इसी
 प्रकार

 चलती  रही  तो  ग्रुप  संख्यकों  के  afaatz os a.  किस  प्रकार  सुरक्षित

 |  राज्य  सरकारों
 का

 निवेदन करना  चाहूंगा  कि  गृह  मंत्रालय
 भी

 बर्ताव  सहानुभूतिपूर्ण नहीं  है
 इसलिये

 मैं

 सावधान रहे  ।  यदि  गुट  मंत्रालय  सावधानी से  काम  लेता  होता तो  geeo FAT HF में  जो  कुछ

 हुआ  वह  नहीं  होता
 ।

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है
 कि  ग्रत्पसंख्यकों  के  थ्रायुक्त  ने  जो

 सिफारिशें

 की  है  वे  भी  क्रियान्वित  की  जायें  ।

 tei  देशपांडे  :  अच्छा  तो  यह  होता  कि  चर्चा  से  पहले  ही  ये  प्रतिवेदन  सदस्यों

 को

 भिजवा  दिये  जाते  ताकि  वे  उन्हें  देख
 सकें  ।

 ा

 म्रप्रेजी  में



 ३१  {aay  भाषायी  ध्रल्पसंख्यकों के  श्रावित  के  प्रतिवेदनों  १७२ ३े

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 देश  की  एकता  को  बनाये  रखने  के  लिये  देश  Hi  एकता ag  विषय  बहुत  ही  महत्व  का  है  ।

 बहुत ही  महत्वपूर्ण  है
 ।  भर  यह  एकता  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  देश  के  अल्प  संख्यको ंक  साथ

 न्याय हो  ।  हम  देखते हैं  कि  इन  अल्पसंख्यकों के  साथ  बर्ताव  अच्छा  नहीं हो  रहा  है  ae  उनकी

 स्थिति  सन्तोषजनक नहीं  है  ।

 मैसूर
 mite  मध्य  प्रदेश  में  मराठी  बोलने  वालों  की  बहुत  बड़ी  तादाद  है  लेकिन  वहां  उनके

 बच्चों के  लिये  एक  भी  नया  स्कूल  नहीं  खोला  गया  है  ।  बाल्की  कुछ  स्कूल  बंद  कर  दिये  गये  है

 मैसुर  राज्य  में  मराठी  भाषी  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।  वहां  सकल  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या

 बढ़  रही है  लेकिन  सरकार  ने  कोई  नया  स्कूल  नहीं  खोला  है  ।  मराठी  भाषी  लोगों  ने  ही  स्कूल

 खोले हूं  मेरा  निवेदन  है  कि  गृह  मंत्रालय  इस  प्रश्न  पर  विचार  करे  ।  प्राथमिक  चिकित्सा  देने

 का  उपबन्ध  संविधान  में  भी  किया  गया  है  ।  बेलगांव के  लोगों  ने  इसके  विरुद्ध  आवाज़ उठाई

 मझे  बताया  गया  है  कि  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  कि  के  पास  उन्होंने  भ्र भ्या वेदन  थी  भेजा  था  ।

 किन्तु  बहुत  दिनों  बाद  उन्होंने यह  स्वीकृति  भेजी fe  उन्हें  वह  भ्र भ्या वेदन मिल  गया  है  ।

 मझे  बताया  गया  है  कि  उन्हें  वेलगाम  प्रो  उस  क्षेत्र  का  दौरा  करने  के  लिये  प्रार्थना की  गई  थी  ।

 उन्होंने  बचन  दिया  किन्तु  उन्हें  समय  नहीं  मिल  सका  ।  ऐसा  क्यों  है  कि  उन्हों ने  उन  लोगों

 के  प्रति  सहानुभूति नहीं  दिखाई  ?

 अन्य  मामले भी  हैं  ।  उदाहरणतया  ग्राम  पंचायतों  में  ऐसे  लोग  जो  प्रादेशिक  भाषा

 नहीं  जानते  ।  उन  में  से  ७०  या  ८०  प्रतिशत  लोग  केवल  मराठी  जानते  है  ।
 किन्तु  सचिव

 ऐसा  बनाया  जाता  है  जो  मराठी  ही  नहीं  जानता  ।  यह  उन  लोगों  का  दोष  नहीं  है  कि  उन्हें  केवल

 मराठी rat  हैं  ।  क्या  उन  के  प्रति  हमें  ऐसा  व्यवहार  करना  चाहिये  |

 की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  एक  मराठी  भाषी  व्यक्ति  को  भी  मंसुर  राज्य  में  गज़ेटिड

 पद  पर  नियुक्त नहीं  किया  गया  क्या  यह  उन  के  प्रति  wears  नहीं  है
 ?

 कुछ  कार्यालयों  में  फ़ाम  ऐसी  भाषाओं में  दिये  जाते  जो  हम  नहीं  जानते  ।  यह्

 स्थिति भी  संतोषजनक नहीं  समझ  नहीं  प्राता  कि  लोगों  की  इस  सरल  प्रार्थना  को  स्वीकार  क्यों

 न  किया  जाये  ।

 इसी  तरह  स्थानीय  निकायों  में  भी  स्थानीय  लोगों  को  भाग  दिलाने  के  लिये  उन्हीं  की  भाषा

 में  कार्यवाही  होनी  चाहिये  ।

 जहां तक  के  का  सवाल  में  सीमान्त के  प्रदान  अल्पसंख्यकों के  प्रश्न  को

 मिलाना नहीं  चाहता  |  तथापि  सीमान्त  प्रश्न  के  दल  के  बाद  भी  श्राप  को  भाषाई  अल्पसंख्यकों

 की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ेगा  क्योंकि  कुछ  क्षेत्र  बहुभाषी  ही

 संविधान  में  गारंटी  किये  गये  परित्राणों  को  कार्यान्वित  करते  हुए  राज्य  सरकारों को  अधिक

 उदार  रवैया  भ्रपनाना  चाहिये  त्या
 रिक्त

 के  कार्यालय  को  रा  क  प्रभावी  बनाया  जाना  चाहियें

 प्र०  डा०
 देव  )  :  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों  का  संरक्षण  सरकार

 का  पवित्र  कर्तव्य  है  कौर  यह  देखना उनका  कि  है  कि  उन्हें  किसी  तरह  हीनता  का  अनुभव न हो । झ न  हो  ।

 उन्हें  भी  राज्यों  में  भाषाई  बहुसंख्यकों  के  बराबर  विशेषाधिकार प्राप्त  होने  चाहिये  ।
 SA  SA  AE,  कि

 faa  म्रंग्रेजी  में
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 २२  PERN

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 to  क

 यह  बात  समझ  नहीं  कराती  आयोग  का  कार्यालय  इलाहाबाद  में  क्यों  हो  ।
 यह  कार्यालय

 ऐसे  स्थान  पर  रखा  जाना  चाहिये  जहां  गाय-ही  अल्पसंख्यकों  सम्बन्धी  मामले  बहुत  जटिल  जैसा
 कि  महाराष्ट्र-मैसुर  सीमान्त  उड़ीसा-बिहार  सीमान्त  काचार में  कौर  विभिन्न  अन्य  स्थानों

 पर  |

 झायक्त  की  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारों  ने  झटला  दिया  है  |  समय  गया  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  इस  मामले  पर  अधिक  गम्भीरता  से  विचार  करे  तथा  ध  को  अ्रधिक  शक्ति  चाहे

 इस  के  लिये  संविधान  का  eaters  ही  क्यों  न  करना  पड़े  ।

 बिहार  के  साथ  एकीकरण  के  बाद  से  लेकर  सरायकेला  तथा  खर्सवान के  लोग  निरन्तर

 ae  प्रतिनिधान  करते  रहे  परन्तु  उनकी  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  उन  क्षेत्रों  में

 उड़ीया  भाषी  लोगों  की  संस्कृति  तथा  भाषा  को  कुचल  देने  का  जान  बुझकर  निरन्तर  प्रयत्न  किया

 गया है  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  ऐसे  उड़िया  प्रारंभिक  सकल  हें  जिन  में  दिक्षा  के  माध्यम

 को  बदल  कर  हिन्दी कर  दिया  गया  है  जिससे  वहां  के  लोगों  को  बहुत  हानि  पहुंची  है  ।

 यह  झ्रावस्यक  है  कि  उन  क्षेत्रों  के  एकीकरण  के  सम्बन्ध  में  भ्रत्तिम  निर्णय  करने  के  लिये  एक

 झ्रायोग  की  स्थापना  की  जाये  ।

 राष्ट्रीय  एकीकरण  सम्मेलन  का  यह  सुझाव  प्रशंसनीय  है  कि  समस्त  प्रादेशिक  साम्प्रदायिक

 तथा  भाषाई  झगड़ों  को  परस्पर  समझौते  तथा  मध्यस्थता  से  तय  किया  जाये  |  इस  प्रकार के

 झौतों के  लिये  आवश्यक साधन  ड्र्ढ  जायें  ।

 शी
 हेडा

 (  )  जहां  तक  सीमान्त  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  भाषाई  अल्पसंख्यकों

 की  भाषा के  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं  क्योंकि  ऐसे  सब  लोग  प्रादेशिक  भाषाओं  को  प्र्च्छी  तरह

 जानते हं  ।  यह  बात कि  वे  एक  भाषा  कौर  भी  जानते  ह  उन  के  पक्ष में  जानी  चाहिये न  कि

 विपक्ष  में  ।

 राज्य  पुनर्गठन  ने  एक  बहुत  लाभकारी  सुझाव  दिया  था  कि  श्रील-भारतीय

 की  पदाली में  ५०  प्रतिशत  भ्रमणकारी  दूसरे  राज्यों  से  लिये  जायें  ।  दो  तीन  अ्रखिल  भारतीय  सेवाएं

 wa भी  हैं  ।  यदि  यह  सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  भाषाई  अल्पसंख्यकों के  बारे  में

 कोई  शिकायत  न  होती  are  वे  श्राप  को  सुरक्षित  समझेंगे  ।

 च्  तब  तक  दौरा  नहीं  जब  तक  उन  के  सामने  शिकायत न  की  जाये  ।  यह  एक

 गलत  बात  यह  देखना  स्वयं  उनका  कत्तव्य  है  कि  सीमान्त  क्षेत्रों में  क्या  हालत है  ।  उन्हे

 प्रत्यावेदनों  या  शिकायतों  की  प्रतीक्षा  नहीं  करती  चाहिये

 जहां  तक  औद्योगिक  विकास  का  सबन्ध  प्रयुक्त  को  भाषाई  भ्रल्पसंख्यकों  की  स्थिति

 मालम  करनी  चाहिये  देखना  चाहिये  कि  उन्हें  कितने  लाइसेंस  इरादी  दिये  गये  हैं  कौर  कितने

 और  क्यों  भ्र स्वीकृत किये  गये  हं  ।

 श्रायक्त को स्वयं को  स्वयं  दौरे  कर  सर्वेक्षण कर  के  यह  पता  लगाना  चाहिये  कि  क्या

 भाषाई  अल्पसंख्यकों को  वास्तव  में  कोई  कठिनाई  पेश  श्री  रही  है  या  नहीं  |

 मूल  wit  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 सरकार  को  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  राज्यों  की

 सहमति  प्राप्त  करनी  चाहिये  कि  प्रत्येक राज्य  में  ५०  प्रतिशत  अधिकारी  दूसरे  राज्यों  के  हों  |

 श्री  मोहसिन
 :

 हम  एक  बहुत  महत्वपूर्ण विषय  की  चर्चा  कर  रहे

 है  कयोंकि  प्रत्येक  राज्य  में  लगभग
 Yo

 प्रतिशत  लोग  भाषाई  अल्पसंख्यकों की  श्रेणी  में  ara  हैं  ।

 इन  को  संरक्षण  देने  का  मामला  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 मेरे  विचार  में  संविधान  का  अनुच्छेद  तक  ऐसे  संरक्षणों के  हेतु  पर्याप्त  नही ंहै  ।  जहां

 तक  प्रारंभिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  सभी  राज्य  भाषाई  अल्पसंख्यकों  की  समस्या  की  उतना

 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  जितना  कि  उन्हें  देना  चाहिये  |

 केन्द्रीय  सरकार  भाषाई  अल्पसंख्यकों  सम्बन्धी  परित्राणों  के  बारे  में  प्रिक  अ्राशावादी  नहीं

 दिखाई  देती  ।  भाषावार  प्रांत  बनाने  से  एक  तौर  पर  पथक्‌वाद ८ क  की  भावना  भी  उत्पन्न हुई

 इस  भावना  को  रोकना  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  उर्दू  का  सम्बन्ध  इस  की  दशा  शोचनीय  है  ।
 यद्यपि  इसे  बहुत  से  लोग  बोलते

 फिर  भी  यह  किसी  राज्य  की  प्रादेशिक  भाषा  नहीं  है  ।  यदि  प्रादेशिक  भाषाओं  को  प्रतिवर्ष

 अधिकाधिक  महत्व  दिया  जाना  है  उन्हें  माध्यमिक  दिक्षा  ate  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का

 माध्यम  बनाया  जाना  तो  उर्दू  की  क्या  स्थिति  होगी
 ?

 जहां  तक  माध्यमिक  दिक्षा  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेश  अल्पसंख्यक  विद्यार्थियों

 के  लिये  इतने  हितकर  सिद्ध  नहीं  हो  सकते  ।  क्योंकि  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसी  हालत  तो  हो  नहीं  सकती

 कि  एक  तिहाई  विद्यार्थी  अल्पसंख्यकों  की  भाषा  बोलते  हों  ।  ऐसी  स्थिति  में  संरक्षण  कैसे  दिया

 जायेगा  ?  fret  इस  सम्बन्ध  में  दक्षिण  खंडीय  परिषद्‌  को  दृष्टिकोण  यथाथेवाद  का  है  |

 इसके  अतिरिक्त  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  प्रादेशिक  भाषाओं  को

 faa  महत्व  दिया  यदि  उन्हें  दूसरे  क्रम  में  ही  रखा  भ्र ौर  यदि  उसे  विश्वविद्यालय के  स्तर

 पर
 भी

 लाया  तो  उर्दू  भाषा  का  भविष्य  खतरे  में  है  ।  उर्दू  भाषा  को  बोलने  वालों  की  संख्या

 बहुत  काफी  परन्तु  यदि  इस  प्रकार  की  स्थिति  निर्माण  हुई  तो  वह  बिल्कुल  ही  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 उर्दू  जिनकी  मातृभाषा  है  उन्हें  कोई  नौकरी  नहीं  मिल  सकेगी  ।  में  सरकार से  निवेदन  करूंगा कि

 वह  इस  स्थिति पर  गम्भीरता  से  विचार करे  उर्दू  को  मरने  से  बचाये  ।

 श्री बड़े  :  उपाध्यक्ष  मैं  ने  afer  कौर  लिगिविस्टक  माइनारिटीज

 की  सेकेंड  श्र  as  रिपोर्टे  को  देखा  है  ।  उन  रिपोर्ट्स  को  देखने  से  मालूम  होता  है  कि  कमिश्नर

 महोदय  ने  केवल  न्  दिये  हैं  प्रौढ़  सुझाव  दिये  हैं  कि  ऐसे  ऐसे  करना  चाहिये  लेकिन  cae  उनको

 कोई  शक्ति  नहीं  थी  ।  मध्य  प्रदेश  में  माइनारिटी  की  जो  लैंग्वेज  है  उस  के  बारे  में  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट

 में  यह  कहा  है  क  सरकार को  उसका  शिक्षण  देने  की  समुचित  व्यवस्था  करनी  चाहए  लेकिन  उस  के

 बारे  में  उनको  कोई  शक्ति  नहीं दी  गई  ।  अपनी  सेकेंड  रिपोर्ट  में  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  माइनॉरिटी

 लैंग्वेज
 पढ़ाने  के  लिए  टैक्स  बुक्स  सुलभ  नहीं  हैं  te  ठीक  टैक्स्ट  बुक्स  न  होने की  बात  कमिश्नर

 महोदय  ने  अ्रपनी  तीसरी

 रिपोर्ट

 के  पेज
 ७४

 पर
 पैराग्राफ  ३१० में  कही  है  शर  कहा  है  कि  टैक्स्ट  बुक्स ans

 की  शिकायत
 अरथी भी  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  मानना  रिटी

 फे  लिए  शिलर

 मूल  अंग्रेजी में



 १७२६  भाषायी  भ्रल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदनों  २९  १९६२

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 इस  तरह  से
 ७४

 पेज  पर  उन्होंने  वही  पुरानी  बात  दुहराई  है  ।  जो  रिपोर्ट  उन्होंने  पहले  की  थी  वही

 रिपोर्ट  फिर  की  है  ।  उस  से  आगे  वह  बढ़े  नहीं  हैं  ।  मराठी  भाषा  में  जैसे  कहा  जाता  है

 गर्म  च सावन चैन  सासवडंइ्च  गंडचेव

 लुड़बुड़ायते  |

 ठीक  उसी  समय  से  इसी  प्रकार  से  कमिशनर  साहब  महोदय इधर  से  उधर  जाते भर  हैं

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  कौन  सी  भाषा  है  ?

 शी  बड़े  :  यह  मराठी  भाषा  है  ।  दातार  साहब  समझेंगे  इस  वास्ते  मैं ने  इसे  कहां  HATA

 साहब  अपनी  सेकेंड  प्र  थर्ड  रिपोर्टे में  इसे  ब  नहीं  बढ़ें  हैं
 ।

 मैं  श्री  दाजी  के  इस  कथन  से  बिल कल भ्छ्

 सहमत  नहीं  हूं  कि  अंग्रेजी  भी  देश  की  मुख्य  भाषा  बनी  रहे  ।  मेरा तो  निश्चित  मत  है  कि  देश

 की  राष्ट्रभाषा  हिन्दी  होनी  चाहिए  |

 हम  महाराष्ट्रीय भाई  जहां  भ्र पनी  मराठी  भाषा  की  उन्नति  चाहते  हैं  सनौर  उस  के  दक्षिण  की

 उचित  व्यवस्था  चाहते  हैं  वहां  एक  चीज  यह  साफ  कर  देना  चाहते  हैं  कि  इस  देश  की  कोई

 भाषा हो  सकती  है  तो  वह  हिन्दी ही  है  कौर ठीक  ही  उसे  वह  दर्जा  दिया  गया  है  लेकिन यह  चीज

 जोर  जबरदस्ती  से  नहीं  वरन्‌  प्रेम  के  साथ  होनी  चाहिए |

 भ्रंग्रेजी  तो  वह  जगह  ले  ही  नहीं  सकती  है  ।  दूसरे  भारतीय  बच्चों  को  भ्रंग्रेजी  की  wer  हिन्दी

 पढ़ाना कहीं  है  बच्चे  को  fet तो  आसानी  से  कुत्ता  शब्द  सिखलाया जा  सकता  है

 लेकिन  म्रंग्रेज़ी में  कुत्ते  के  लिये  श्राप  को  बच्चे  को
 ”

 सिखाना  होगा  जिसमें  कि  ay  शर  जी

 भाते  हैं  ।  लेकिन  इसी  डौग  को  उलट  दिया  जाय  बजाय  के

 ही  जाय  तो  उसका  मतलब  भगवान हो  जाता  है  ।  जरा  के उलटने से  कितना  महान

 अंतर  पड़  जाता  है  अर्थात कत्ता च् भ् करता  न  हो  कर  उसका  शारदे  भगवान हो  जाता है  ।  जब  जाहिर है
 कि

 बच्चों  को  ऐसी  भाषा  पढ़ाने  में  भ्रपेक्षाकृत कुछ  अ्रघधिक  दिक्कत  होगी  बनिस्बत  हिन्दी  सरीखी  सरल

 भाषा के  ।  मैं  खुद  बच्चों  को  पढ़ाया  करता  हुं  प्रौर में  जानता हूं  कि  बच्चों को  इस  से  सीखने  में

 कितनी  कठिनाई  प्रनुभर च्च्  होती  है  गड़बड़  हो  जाती है  |

 में  तो  कहूंगा  कि  हिन्दी  को  सही  मायनों  में  राष्ट्रभाषा करने  का  कभी  तो  श्रीगणेश करना  ही

 चाहिए ।  हम  ने  जब  यह  कहा  कि  हिन्दी देश  की  राष्ट्रभाषा  होनी  चाहिए  तो  हमारे ऐसा  कहने  से

 दक्षिण  भारतीयों में  एक  क्षोभ  की  भावना  उत्पन्न  होती  है  कि  उन  पर  हिन्दी  भाषा  क्यों  लादी

 जाती है  वह  भ्रंग्रेजी  को  बनाये  रखने की  मांग  करते हैं  ।  श्री  दाजी  ने  भ्र भी  कहा  कि  हिन्दी

 भाषा के  साथ  साथ  प्रंग्रेजी  भाषा  भी  रहनी  चाहिये  ।  में  उस  के  विरुद्ध  रार  मेरा  मत  है  कि  as-

 भाषा  केवल  हिन्दी  ही  होनी  चाहिये  ।  हिन्दी को  देश  में  ह  व्यापकता का  ड्राप  इसी  से  अंदाजा

 लगा  सकते  हैं  कि  कहीं  भी  जाइये  रेलवेज  में  जाइये  या  बाजार  में  सारे  महाराष्ट्र  में  लोग  झपने

 व्यवहार के  लिये  हिन्दी  इस्तेमाल  करते  हिन्दी  समझते  हैं प्रौर जय हिन्द बोलते जय  हिन्द  बोलते  हैं  लेकिन  केवल

 एक  भावना  या  सैंटी  मेंट  वश  या  अपने
 राजनैतिक

 स्वार्थ  की  पूति  के  लिये  कुछ  लोग  हिन्दी  का
 विरोध

 करते  ग्रोवर  अंग्रेजी  की  वकालत  करते  हैं

 नगा
 दाजी  :  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  राष्ट्रभाषा

 हिन्दी  का  समर्थक
 हु

 मल  में



 दे  १  Roaw  भाषायी  अल्पसंख्यकों के  भ्रायक्त  कै  प्रतिवेदनों DOU  ७२७

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  बड़े  :  प्राय  ने  जो  कभी कहा  है  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  लेकिन  यह  ग्रा पका

 सेकेंड थौट  भराया  है  . . o

 श्री  दाजी  :  इसका  कोई  प्रश्न  नहीं  ।

 श्री बड़े
 ।  जहां तक  हमारी  मातृभाषा  का  सम्बन्ध  है  उसको  हम  कैसे  भूल  सकते  हैं

 ?  उस

 की  गोद  में  तो  हम  पते  हैं  शौर  हमने  जन्म  लिया  है  ।  उसकी  उन्नति  होनी  चाहिए  ale  उसके  समुचित

 शिक्षण
 की  व्यवस्था होनी  चाहिए  जो  कि  कभी  उपलब्ध  नहीं है

 ।  मध्यप्रदेश में  जहां  कि  लोग  मराठी

 भाषा  बोलते  हैं  वहां  मराठी  के  शिक्षण  की  कोई  माकूल  व्यवस्था नहीं  है  शहरों उसके  aaa  में

 हो  यह  रहा है  कि  बच्चे  steak  शुद्ध  मराठी  नहीं  सीख  पा  रहे  हैं  ।  जम्प
 ”

 का  ह

 हिन्दी में
 1  न

 म  कूदता  हू
 1.0

 होता है  ।  मराठी  भाषा  में  उसको  माली  ”  कहते  हैं  ।  लेकिन  अब

 मराठी  हिन्दी  मिक्स हो  कर  11.0  कुचलो ”  हो  गया  है  ।  हमारी  मराठी  भाषा  इस  तरह  से

 गयी  है  ।  इस  तरह से  मिक्सड  शब्द  हो  गये  हैं  जिनका कि  कोई  अर्थ  होता  नहीं  है  ।  ऐसा

 नहीं  होना  चाहिए  ।  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  मराठी  भाषा के  उचित  शिक्षण  की  व्यवस्था

 हो  ।  माइनारिटी  लैंग्वेज  की  उन्नति  करनी  चाहिए  मैं  आपके  सामने बडे  रिपोर्ट  के  पेज ६  पर

 पैराग्राफ  ६  को  पढ़  देना  चाहिता हूं
 ।

 उस  में  यह  लिखा  हैं

 की  ७७  प्रतिशत  जन  संख्या  हिन्दी  बोलती  है  कौर  बाकी  थोड़े  थोड़े  लोग

 कई  भाषायें बोलते  हैं  पी

 जहां  तक  प्राइमरी  एड् केशन  का  सम्बन्ध  इस  रिपोर्ट  के  पेज  ६,  पेराग्राफ  २५  पर  लिखा

 जुझना है  कि  सब  प्रारम्भिक दिक्षा  मात  भाषा में  ही  जाती  है  ।  पैराग्राफ़

 "२६  में  उर्दू  ,  गुजराती ate  बंगाली  ae  भाषाओं में  शिक्षा  देने  प्राप्त  करने  वाले

 arr  कौर  विद्याथियों  का  उल्लेख  किया  गया  लेकिन  उस  पैराग्राफ़ में  राजस्थानी का

 कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया  है  कौर  उसके  टीचरज़  की  नियुक्ति के  बारे  में  कहीं पर  कुछ  भी  नहीं

 कहा  गया  है  |

 जिस  क्षेत्र  से  में  चुन  कर  पाया  वह  शिड्यूल  प्रा दि वासियों का  एरिया  है  ।  वहां  पर

 तीन  लाख  आदिवासी रहते  जिनकी  भाषा  faa  wert  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  श्वास  देना  मना

 और  योजना से  देश  की  प्रगति  2”  अदि  जितने  बड़े  बड़े  बोर्डे  लगे  हुए  हैं  ,  उन

 को  कोई  समझता नहीं  क्योंकि  उनकी  भाषा  बिल्कुल  अलग  है  ।  जैसा कि  में  ने  अभी  कहा  वे

 आदिवासी  तीन  लाख  की  माइनॉरिटी  हैं  ।  लेकिन  वहां  पर  जो  टीचरों  रखे  जाते  वे

 os  हिन्दी  भर  खड़ी  हिन्दी  के  टीचर  होते  हैं  ।  इसका  कारण  उसਂ  क्षेत्र  में  कोई  पढ़ने  नहीं  जाता  है  ।

 वहां पर  झूठे  रजिस्टर  रखे  जाते  हैं  कि  इस  स्कूल  में  चालीस लड़के  दिक्षा  प्राप्त करते  जब

 कि  वास्तव  में  वहां पर  केवल  तीन या  चार  लड़के ही  क्योंकि वे  उस  भाषा  को  नहीं

 समझते  शादी  दिनों  के  नामों  के  लिये  वे  wea  नाम  प्रयुक्त करते

 हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  बे  शनिवार  को
 ”

 कहते  हैं  --  वे  को  नहीं  समझेंगे  |

 मेरे  कहने  का  तात्पये  यह  है  कि  उनकी  पुरी  की  पुरी  भाषा  wat  है  ।

 में  ने  इस  बारे  में  मध्य  प्रदेश  गवर्नमेंट  को  बहुत  दफा  लिखा  है  कि  उस  क्षेत्र  में  उन  भीलों  इरादी

 शादी  वासियों  की  भाषा  जो  कि  कौर  हिन्दी  से  मिक्स्ड  पोस्टें

 कौर
 नोटिस  arte

 प्रोवाइड  करने  की  व्यवस्था  की  जाये
 कौर  उनकी  भाषा

 के  शिक्षक  वहां
 oo  maw  eer
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 के  बारे  प्रस्ताव

 पर  भेजें  जायें  ।  उन  लोगों  की  ग्लैमर  बिलकूल  डिफ़रेंट  है  ।  उदाहरण  के  लिए  उनकी  भाषा  में  स्त्रीलिंग

 का  रूप  देने  के  लिए  किसी  दाऊद  के  अन्तिम से  पहले  were  में  प्रत्यय लगता  है  ।  लेकिन  शासन

 की  भ्रांत
 से  इस  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  मिशनरी  लोगों  ने  इस  a  ध्यान  दिया  है  ।

 वे  लोग  उन
 आदिवासियों

 की  भाषा  में  हं  प्रचार  करते हैं  कौर  उनकी  भाषा  ही  बोलते हैं  ।  वे  उसी

 भाषा  में  शिक्षा  दिलाकर  ate  परीक्षा  पास  करवा  कर  शिक्षकों  को  वहां  भेजते  हैं  उनको  बराबर

 वह  भाषा  प्रति  है  ।

 इस  ट्राइबल  एरिया  में  जब  कि  मध्य  भारत  राज्य  तेरह  लाख  लोग  लेकिन

 राज  मेरे
 क्षेत्र

 में  तीन  लाख
 लोग

 हैं  ।  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  की  भ्रसेम्बली की

 सीटों में  से  पांच  भ्रादिवासियों  की  हें  श्र तीन  सवर्णों  की  है  ।  में  ने  इस  रिपोर्ट  को  बड़े  ध्यान  से  पढ़ा

 लेकिन  मुझे  इस  में  उस  ट्राइबल  एरिया  में  शिक्षण  की  टैक्स्ट बुक्स  तैयार  करने

 कौर उन  लोगों  की  भाषा  के  टीचरज़  नियुक्त  करने  are  कार्यों में  मध्य  प्रदेश  गवर्नमेंट  के  योगदान

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  मिला  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उस  का  कारण  यह  है  कि

 यह  केवल  पहरों  में  जाते  है  भ्र  पार्टियां  लेकर  चले  है  ।  वह  हमारे  गांवों

 हमारे  में  धूप  खाते  बीमार  पड़ते  हुए  जंगल  में  तो  हम  लोग

 उनको  बराबर बता  देंगे  कि  हमारी  यह  भाषा  है  कौर  हमारे  यहां  इतने  लोग  है  कौर  हमारी  ये

 समस्यायें हैं  ।

 श्री  दाजी  :  माननीय  सदस्य  जब  पहले  ही  उन  को  यह  कह  कर  डरा  रहे  है  कि  वहां पर  वह

 धूप  खायेंगे  श्र  बीमार  तो  वह  कोको  वहां  जायेंगे
 ?

 थी  बड़े  :  हमारे  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री जी  उस  क्षेत्र में  ग्राम
 थे

 कौर  उन्होंने कहा  था  कि  वहां

 पर  जो  व्यक्ति  वह  धूप  खाकर  बीमार  पड़ेगा  ।

 जैसा कि  में  ने  तभी  कहा  कमिश्नर वहां  पर  शहरों  में  पार्टियां  खा  कर  ak

 स्टर
 से  पूछ  कर  वापस  चले  कराते  है  ।  में  यह  साबित  करने

 के
 लिये

 तैयार  हूं  कि  मेरे  डिस्ट्रिकट

 में  कभी  भी  कोई  अधिकारी  माइनॉरिटी  की  भाषा  ak  उनकी  समस्याओं  की  इन्क्वायरी

 करने  नहीं  पाया  है  ।  मिनिस्टरों  ने  जो  बता  वही  भाषा  रहेगी

 हमारे  यहां  एग्जञामिनेशनूज  हिन्दी  ग्रोवर  अंग्रेजी  में  लिए  जाते  जहां  तक  शिक्षण  का  प्रशन

 पहले  हमारे  चन्द ेसे  वहां  पर  एक  मराठी  चलता  लेकिन  उस  को  हटा  कर  हिन्दी

 रख  दी  गई  sak  wa  केवल  एक  टीचर  मराठी  पढ़ाने  के  लिए  रखा  शुभ्रा है  ।  जब  वहां  के  भीलों

 ने  कहा कि  हमारी  भाषा  में  शिक्षा की  व्यवस्था  होनी  तो  उनको कहा  कि  am

 सीखना  तो  इसी  भाषा  में  शिक्षा  दी  जायगी  ।  वहां  के  अ्रथारिटीज़  इस  तरफ़  ध्यान

 नहीं  देते  है  ।

 पेज ७५  पर  पैराग्राफ ३१८  में  जो  कुछ  लिखा  में  उस  की  बिल्कुल  ताईद  करता

 हूं  ।  उसमें  लिखा  gat  है  :--

 नीति  के
 अन्तर्गत  संरक्षण  wa

 है  क्योंकि  भाषाई
 श्रत्पसंख्यकों

 के
 दिलों

 में
 अभी

 भी  श्रसन्तोष पाया जाता पाया  जाता  है  प

 लेकिन  प्रदन  यह  है  कि  वह  कैसे  इस  कन क्लू ज़न  पर  पहुंचे  कि  लिंग्विस्टिक
 माइनारिटी  ga  में  सन्स

 आफ़  डिस्सैटिस्फ़ैक्शन  एई  जाती  है  ।  वहां  भ्र संतोष की  भावना  कहां  पर  इसका  पूरा  विवरण



 ३१
 १८५  )  भाषायी  अल्पसंख्यकों कै  आयुक्त  के  प्रतिवेदनों  १७२६,

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रतिवेदन  में  नहीं  दिया  गया  है  ।  नगर  वह  इस  विषय  में  पूरा  विवरण  तो  में  समझता  कि

 वाकई  कमिशनर  ने  वहां  पर  जा  कर  पूरी  तरह जांच  करके  भ्र पनी  रिपोर्ट
 दी

 है
 ।

 ऐसा  करने के

 बजाये केवल  यह  कह  देना  कि  लिंग्विस्टिक्स  माइनारिटी  ग्रुप्स  मेसेजेस  श्राफ़  डिस्सेटिस्फ़ेक्शन

 एक  तरह  से  पोंछना  है  कौर यह  केवल  एक  व्हाइट-वाद  है  ।

 इस  के  ग्राम  यह  कहा  गया  है
 ——

 कई  मामलों  में  इन  भाषाई  शभ्रल्पसंख्यकों  के  प्रतिनिधियों  को  बात  का  पता  नहीं

 fe  उनको  क्या  क्या  भाषाई  सुविधायें  दे  दी  गयी  हैं  ।

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  रिपोर्ट  में  इस  प्रकार  लिख  देने  से  कोई  फ़ायदा  नहीं  हो  सकता  है
 ।

 इस  रिपोर्ट  में  यह  बताया  माना  चाहिए था  कि  इस  बारे  में  कमिश्नर  ने  क्या  लिखा  और

 ने  मध्य  प्रदेश  गवर्नमेंट  को  क्या  डायरेक्टिव दिया  |

 मेरा  क्षेत्र  एक  ह  एरिया  है
 ।

 वह  खानदेश  से  बिल्कुल लगा  हुमा  है
 ।

 वहां  पर  एक  साइड

 पर  मराठी  बोली  जाती  है  दूसरी  साइड  पर  गुजराती  1  मेरे  क्षेत्र  के  आ्रादिवासियों  में  एक
 प्रकार  की  संस्कृति  भ्र  लाचार-विचार  बहुत  सालों  से  पैदा  हो  गए  है  ।  उनकी  गाथायें  कौर

 उनकी
 माइथालोजी  अलग  है

 ।
 वह  तरीके  से  पूजा  पाठ  करते  वें  लोग  ढंग  से  जीवन

 बिता रहे  है  ,  लेकिन  शासन  उनकी  कौर  उन  की  समस्याओं की  तरफ  कोई  ध्यान नहीं  देता  है
 ।

 जब व  नौकरियां मांगते  तो  उनसे  पूछा  जाता है  कि  हिन्दी  कराती है  या  नहीं  ।  भ्रमर
 वे  इन करेक्ट

 हिन्दी  लिखते  तो  उनको  कहा  जाता  है  कि  इससे  काम  नहीं  चलेगा  जहां तक  कोर्स की

 कार्यवाही  का  सम्बन्ध हम  लोग  उनको  समझाते  है  कि  क्या हो  रहा  लेकिन जब  उनके  पास

 कोई  नोटिस  mae  भाषा
 न  जानने

 के
 कारण

 वे  नहीं  समझ  पाते  कि  वह  क्या  वे  कहते है
 कि

 ये  मुर्गी  के  पांव  लगे  हुए  हम  उनको  कहते  हैं  कि  ऐसा  नहीं  यह  हिन्दी  भाषा

 जो  कि  संस्कृताइज्ड की  हुई  हैश्नौर  हम  उस  का  भ्रमण  उनकी  भाषा  में  समझा देते  है  I:

 इस  रिपोर्ट  में  तेलुगु  ,  उर्दू  arf  भाषाओं
 का  उल्लेख

 किया  गया  लेकिन

 ट्राइवल्ज़ की  एक  भाषा  उसकी  कान्शसनैस कमीशन  कौर  शासन  को  नहीं  है
 ।  मुझे इस

 सम्बन्ध  में  पुराना  अनुभव  है  कौर  ईसाई  मिशनरियों  से  लड़ते  लड़ते  ७ ्य  पंद्रह  साल  हो  गए
 ।  इसी

 लिए  में  कहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  ईसाई  मिशनरियों  ने  टैक्स्ट  बुक्स  कौर  किताबें
 निकालीं  उसी

 तरह  सरकार  को  भी  निकालनी  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध में  भी  कहा  गया है  कि  झ्र गर  तीस  परसेंट  माइनारिटीज़  तो  उन  के

 भाषा  के  ras  की
 व्यवस्था

 की
 जायेगी

 ।  प्रश्न  यह  है  कि  तीस  परसेंट
 न

 हो  कर  अगर
 माइनॉरिटी

 २६  २८  परसट  या  पच्चीस  परसेंट  तो  क्या  उनके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जायगी  प्रौढ़

 उनको
 कोई  सुविधा नहीं  दी  जायगी

 ।  माननीय  श्री  टोमी  ने  मध्यप्रदेश  सरकार
 की

 आलोचना  की  है  ।  में  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  एक  डिस्ट्रिक्ट  में  २२  परसेंट  उड़िया  जाति  के  लोग

 लेकिन  उनके  लिए  कोई  व्यवस्था नहीं  की  गई  है  स्टैटिस्टिक्स  तो  रांग  हो  सकते  है  भ्र ौर  दिये  जाते

 उनके  बारे  में  कहा  गया  है  fH  is  just  ‘ike  a  lady’se  dress  it  hides

 much  and  discl&es  very  little
 शश

 स्टैटिस्टिक्स  में  तो  हर  प्रकार  से  परिवर्तन  किया  जा

 सकता  है  --२२  परसेंट  भी  हो  सकता  है  पच्चीस  परसेंट  भी  हो  सकता  है  ।  इसलिए मेरा  कहना

 है  कि  ag  परसेंटेज का  सिद्धान्त  नहीं  रखना  चाहिए  ।

 जब  में  केसरी  कौर  अन्य  समाचार  पत्र  पढ़ता  तो  देखता  हूं  कि  मैसूर  कौर  महाराष्ट्र के  बीच
 में  बेलगांव  के  लिए  झगड़ा  चल  रहा  है  ।  यह  झगड़ा  क्यों  हों  रहा है  ?  किसी ने  कहा  बोए
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 fat

 पेड़  बबूल  के  ,  श्राम  कहां  से  खाए  ी  जब  पहले  से  ही  भ्राता  पर  प्रान्त  बना  कर  बबूल  का

 झाड़  वो  दिया  तो  अरब  उससे  कांटे  उग  रहे  है  हर  जगह  डील-इंटीग्रेशन हो  रहा  है  ।  बेलगांव

 के
 बारे  में  कहा  जाता  है  कि  वहां पर  साठ  परसेंट  से  ज्यादा  मराठी  लोग  रहते  वहां पर  इस

 बारे
 tartar  करने

 के  लिए  एक  संस्था  बनाई  गई  है
 ae  लेजिस्लेटिव  अ्रसेम्बली के  चुनाव

 में  उसके  मेम्बरों  कांग्रेस
 के  विरुद्ध  जीत  गए  ।  उन्होंने  उसी  प्वाइंट  पर  चुनाव  लड़ा  था  ।  वह  प्रॉबलम

 प्रभी  तक  वैसे  का  वैसा  पड़ा  ह्रास

 हस  सम्बन्ध में  नियुक्त  एक  कमेटी  में  चार  मेम्बर  रखे  जिनमें  से  दो  तो  श्री  पाटनकर wie

 श्री  भट्ट  कौर  दूसरे  दो  मैसूर के  मेम्बर है  ।  वे
 चार  कभी  awed  नहीं  होते  थे  ।  उन  में  से  दो

 ते  एक  mam  रिपोर्ट  दे  दी  ate  बाकी  दो  की  रिपोर्ट  भ्र भी  तक  नहीं

 उपाध्यक्ष  माइनॉरिटी के  शिक्षण  की  कया  व्यवस्था  इसका ही  में  जिक्र कर  रहा

 हूं  ।  मेंने  में  यह  पढ़ा  था  कि  वहां  पर  जो  मराठी  भाषा  भाषी  उनकी  गर्दन  दवाई  जाती  है  ।

 में  तो  वहां  से  बहुत  सात  झूठ  सौ  मील  रहता हूं  प्र  में  यह  सब  कुछ  नहीं  जानता  हूं  लेकिन

 ऐसा  में  ने  में  पढ़ा  हुसना  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  झगड़े  बिलकूल  न हों  ।  भारत  एक

 अखण्ड  है  श्र  यहां  पर  पूरे  भारत  में  हिन्दी  भाषा  होनी  चाहिये  कौर  सब  काम  इसी  भाषा  में

 होना  चाहिये  ।  जो  मेरी  पार्टी है  वह  भी  इसका  प्रतिपादन करती  है  कि  हिन्दी  राष्ट्र  भाषा  होनी

 चाहिये  शर  जहां  तक  इंग्लिश  का  संबंध उसको  जाना  चाहियें  ।  लेकिन  जो  महाराष्ट्र मैसूर

 का  थोड़ा सा  झगड़ा  चल  रहा  उसकी  तरफ  भी  agar  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  दो  तो  रिपोर्ट

 दे  देत ेहै  कौर  बाकी  दो  नहीं  देते  मराठी का  वहां  गला  दबाया  जा  रहा  है  ।  में  चाहता हूं  कि

 सरकार इस  तुरन्त  ध्यान  दे  ।

 अन्त में  मुझे  इतना  ही  निवेदन करना  है  कि  जो  ट्राइ बल्ज  जो  भील
 भीलाले  इन

 लोगों  की  भाषा  के  वास्ते  मध्य  प्रदेश  को  लिखा  जाए  ate  पूछा  जाए  कि  क्या  उनकी  भाषा  ग्रहण

 उनकों  टेक्स्ट  बुक्स  प्लग  ग्रामर  में  चाहता  हूं  कि  कमिश्नर महोदय  इनकी
 भाषा  के

 बारे  में  aaa  विचार  करें  भील  भीलाले  जो  जो  आदिवासी  उनका  भी  किसी  भी

 तरह  से  भ्रातृ  न  होने  दें  ।

 felt द्य  ठद्  गृह  :
 भाषायी  अल्प  संख्यकों की  दृष्टि  से  ही  नहीं  प्रत्युत  राष्ट्रीय  एकता

 दृष्टिकोण  से  भी  यह  मामला  बहुत  महत्वपूर्ण  इस  पर  की  एकता  कौर  भविष्य  का  झ्राघार

 ।  एक  बात  तो  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  भी  स्पष्ट  हो  गई  थी  कि  भाषायी  अल्प  संख्यकों

 का  वास्तविक  हित  बहुसंख्यकों  की  सद्भावना  पर  fini  है  चाहे  हमारे
 परिनियमों

 में  कोई  भी

 परिमाण  रखे  गये  हों  अथवा  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  कोई  भी  निदेश  जारी  किये  जायें
 ।

 एक  बात  तो

 बिलकुल  स्पष्ट  सी  ही  है  कि  अल्पसंख्यकों की  सुरक्षा तो  केवल  स्वस्थ  लोकमत  के  निर्माण से  ही

 सुनिश्चित  हो  सकती  है  att  उसी  से  राष्ट्रीय  एकता  उत्पन्न  की  जा  सकती  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि

 छोटी  छोटी  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  नहीं  अपनाई  जानी  चाहिये  |  बहुत  से  राज्यों

 ने  प्रादेशिक  भाषायें  होने  के  वाबजूद  हिन्दी  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  देश
 की

 राष्ट्रभाषा

 है  शर  राजस्थान  ate  बिहार  ने  हिन्दी  को  राज्य  भाषा  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 मेरा  तो

 स्पष्ट  मत  यह  है  कि  वर्गीय  भाषाओं  अथवा  थोड़े  लोगों  द्वारा  बोली  जाने  वाली  भाषियों  को  मान्यता

 देने  अथवा  उनकी
 रक्षा  करने  का  प्रयत्न  राष्ट्रीय  एकता  की  दृष्टि  से  बहुत  ही  प्रतिगामी  कदम  होगा

 मूल  dat में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 ग्रियसन ने भारत ने  भारत  की  भाषियों  का  सवाल  किया था  |  उस में तो  २००,  २०००  १०००

 लोगों  द्वारा  बोलने  वाली  भाषियों  को  भी  लिया  gar  है  ।  यद्यपि  ग्रियर्सन  ने  भ्राता  से  नेफा  तक  के

 क्त्र  का  भाषायी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  |  केवल  इतने  क्षेत्र  में  २५०  भाषायें  प्रचलित  है  ।  उत्तर  भारत

 में  हरनेक  भाषायें  बोली  जाती  है  परन्तु  उन  को  प्रोत्साहन  देने  के  पूर्व
 उन

 की  क्षमता  का  विचार  किया

 जाना  चाहिये  ।  एक  बात  तो  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  यदि  श्रल्पसंख्यकों--चाहे  उन  की  संख्या  कितनी

 भी  कम  हो--द्वारा  बोली  जाने  वाली  समस्त  भाषियों  की  रक्षा  की  जायेगी  अथवा उन्हें  प्रोत्साहन

 दिया  जायेगा  तो  परिणाम  यह  होगा  कि  राष्ट्रीय  एकता  छिन्न  भिन्न  हो  जायेगी  ।  जिन  भाषियों  में  यह

 क्षमता  नहीं  कि  उन  का  समुचित  विकास  हो
 उन

 को  बढ़ावा  देने  और
 उन

 के  उत्थान  के

 लिय  प्रयत्न  करना  देश  के  हित  की  बात  नहीं  कही  जा  सकती  |  सरकार  को  प्रत्येक  क्षेत्र  की  एक  सामान्य

 भाषा  का  विकास  करना  होगा  ।.

 उदू  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवदन  है  कि  यह  कहना  कि  सभी  इस्लाम  के  अनुयायी  उद् दूं  बोलते

 है  गलत  बात है  ।  बंगाली  मुस्लमान  चाहे  व  पुर्व  बंगाल  में  रहते  है  waar  पश्चिम  बंगाल  में  बंगाली

 भाषा  ही  बोलते  है
 :

 यह  ठीक  है  कि  ag  भी  जानते  है  |  इस  प्रकार  भारत  के  विभिन्न  क्षत्रों  में

 रहने  वाले  मुसलमान  क्षत्रीय  भाषा  ही  बोलते  यद्यपि  उन्हें  ar  भी  ज्ञान  होता  है  ।  यह

 निर्विवाद  है  कि  ge  भाषी  लोग  अधिकांश  में  द्विभाषी  हें  प्र  ve  fet  क्षेत्र  विशेष  की  भाषा

 नहीं  है
 ।

 उसे  भ्रमण  भाषियों  के  साथ  सामान्य  स्तर  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिये
 ।

 में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  के  साथ  सराय  Feat  खसवान  के

 सम्बन्ध  में  गलती  की  गई  उस  के  सुधार  के  लिये  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये
 |

 आयरलैण्ड  के

 हरण  से  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  थोड़े  से  व्यक्तियों  द्वारा  बोली  जाने  वालीं  भाषाओं  की  उन

 की  सीमा  के  ही  रक्षा  की  जा  सकती  उस  से  बाहर  नहीं  ।  यदि  ऐसा  किया  जाये  तो  राष्ट्रीय

 एकता  नष्ट  हो  जायेगी  |

 ato  नता०  विद्याशंकर
 जिन  दो  प्रतिवेदनों  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  है

 वे  एक  तीन  वर्ष  कौर  एक  दो  वर्ष  पुरानी  है  ।  भ्र ौर  उस  पर  चर्चा  हम  a  कर  रहे  है  ।  मेरा  सुझाव

 यह  है  कि  इन  प्रतिवेदनों  को  सभा  में  चर्चा  के  हेतु  बहुत  पहिले  प्रस्तुत  कर  दिया  जाना  चाहिये  था  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  को  इन्हें  कुछ  महत्व  देना  चाहिये  था  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  यह

 दलित  करना  चाहिये  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  प्रतिवेदनों  पर  इन  के  पेश  किय  जाने  के  फौरन

 बाद  चर्चा की  जाय  ।

 बहुत  सी  चर्चा  पुनर्गठन  आयोग  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  रही  है

 जिस  का  सम्बन्ध  कि  भाषायी  अ्रल्पसंख्यकों  की  भाषियों  के  संरक्षण  से  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  yea  नीति

 का  है
 ।

 भाषायी  अल्पसंख्यकों  सम्बन्धी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  कुछ

 आलोचना  इस  कारण  हुई  है  कि  इस  नीति  को  व्यावहारिक  रूप  में  कार्यान्वित  करने  का  राज्यों

 पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  सरकारों  को  भ्रपने  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन

 के
 भ्रंश  wee  विधान  मंडलों  के  समक्ष  पेशा  करने  चाहियें  ।  ताकि  केन्द्र  में  उठाई  गई  झ्रापत्तियों  को  दुर

 किया  जा  सके
 ।

 साथ  ही  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  को  कुछ  कार्यपालिक  अधिकार  भी  दिये

 जाने  चाहियें  ताकि  वह  उन  अल्पसंख्यकों  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  नीति  को  पुरी  तरह  कार्यान्वित  कर

 सके
 ।

 गृह-कार्य  मंत्री  को  हमें  यह  बताना  चाहिये  कि  उपरोक्त  ्
 की

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध
 में

 उन  का  इरादा  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  |

 मिल  अंग्रेजी
 में

 1732  (  Ai 7}
 fal)



 293%
 भाषायी  श्रत्पसंख्यकों के  आयुक्त  के  प्रतिवेदनों  २२  १९६२
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 का  नो०

 अंग्रेज़ों  के  जमानों  में  तो  यह  था  कि  उन  की  अंग्रेजी  ही  चलेगी
 ।  परन्तु  लोकतंत्रीय  व्यवस्था

 में  तो  श्ञासकों  को  लोगों  की  भाषा  का  ही  प्रयोग  करना  होगा  |  राज्यों  को  नाप  संख्यकों  की  भाषाओं
 का  सम्मान करना  चाहिये  ;  लोगों  को  अन्य  भाषाओं  के  प्रति  प्रत्येक  सम्मान  प्रदर्शित  करना  चाहिये  ।

 जब  तक  भैंग्रेज़ीं  की  प्रधानता  को  दूर  नहीं  किया  हमारी  अपनी  भाषाओं  को  भी  उन  का

 उचित  स्थान  ate  सम्मान  नहीं  मिल  जायेगा  ।  में  तो  यह  कहूंगा  कि  समस्त  नागरिकों को  बहुभाषी

 बनने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  इस  से  राष्ट्रीय  एकता  में  सहायता  मिलेगी  ।

 हमारा  देश  बहुभाषी  देश  है  ।  कौर  इस  ५  के  लिये  हमें  शिक्षक  बहुत  कम  मिल  रहे  है  ।

 में  इस  बात  पर  जोर  दूगा  कि  राज्यों  को  यह  कहा  जाना  चाहिये  कि  वे  अध्यापकों  को  प्रशिक्षण  देने

 का  कार्यक्रम  बनाये  ताकि  वें  एक  से  भाषाओं  को  पढ़ा  सके  ।  अरन्य  राज्यों  की  पाठ्य

 के  प्रयोग  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  जानी  चाहिये  ।

 महोदय  पीठासीन

 हो  सकता  है  कि  यह  ठीक  हो  कि  पंजाब  से  रिपोर्ट  न  भाई  परन्तु  इतना  में  कह  सकतीं

 हूं  कि  वहां  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  की  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  उन्हें  ठीक  ढंग  से

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  सिंघी  स्कूलों  के  बारे  में  भी  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  ऐसी  कोई

 नहीं  होनी  चाहिये  कि  सिंधी  को  तब  ही  मान्यता  दी  जायेगी  जबकि  वह  देवनागरी  लिपि
 में

 लिखी

 जायेगी  देवनागरी  लिपि  में  लिखे  तो  भ्रमणी  बात  परन्तु  उन्हें  मजबूर  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 दातार  :  हम  ने  तो  कोई  ald  नहीं  लगाई  |  हम  ने  तो  यही  कहा  है  कि  सिंधी  के  हित  की

 बात  है  कि  उसे  देवनागरी  लिपि  में  लिखा  जबरदस्ती  नहीं  ।

 fat  त्यागी  :  भाषा  की  समस्या  को  हल  करना  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।

 मुझे  याद  है  कि  जब  संविधान  बन  रहा  था  तब  राज्यों  ने  एक  मत  से  यह  स्वीकार  कर  लिया
 था  कि

 हमारे  देश  की  भाषा  हिन्दी  होगी  ।  परन्तु  बाद  में  कुछ  कट्टरपंथियों  को  कार्यवाहियों
 से  ही  इस

 बारे  में  कुछ  विरोधी  प्रतिक्रियायें  दिखाई  देने  लगीं  ।  मेरा  विचार  तो  यह  है  कि  इस  दिशा  में
 जो  भी

 स्थिति  है  उस  के  लिय  सरकार  ही  जिम्मेदार  है  ।  यदि  सरकार  प्रत्येक  मांग  का  विरोध  करने  की

 पर्याप्त  दृढ़ता  नहीं  रखती  है  तो  देश  में  एकता  का  निर्माण  करना  असम्भव  होगा  ।  में  सरकार से

 निवेदन  करूंगा  कि  उन्हें  इस  मामले  में  दृढ़ता  दिखानी  चाहिए  ate  कोई  कमजोरी  व्यक्त  नहीं
 करनी

 चाहिए
 |

 सरकार  ने  राज्य  पुनर्गठन  प्रयोग  की  स्थापना  की  मांग  को  स्वीकार  कर  के  ही  इस  कठिनाई

 को  पैदा  किया  ।

 हमें  एक  सरल  सी  बात  समझ  लेनी  चाहिये  ।  sina  ge  लिये  नहीं  लोकप्रिय  हुई  कि  यह

 aga  बढ़िया  भाषा  है  परन्तु  इसलिये  कि  वह  सरकारी  भाषा  थी  ।  art  हिन्दी
 का

 विरोध
 केवल

 राजनीतिक  उद्देश्यों  से  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  उसे  सरकार  की  भाषा  बना  दिया  जायेगा  तो  सब

 लोग  उसे  सीख  लेंगे  ।  सरकार  को  हिन्दी  विरोधी  नारों  का  दृढ़ता  से  विरोध  करना  चाहिये
 ।

 यह  तो  ठीक  ही  है  कि  बच्चों  को  प्राथमिकता  स्तर  पर  उन  की  मातृ  भाषा  में  पढ़ाया  जाना

 चाहिये  परन्तु  बाद  में  निश्चित  रूप  में  निराश  दिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  होना  चाहिये
 ।  राष्ट्रीय

 भाषा  को  उस  का  उचित  स्थान  मिलना  चाहिये  ।  मेरा  यह  भी  मत  है  कि
 भाषा

 के
 सम्बन्ध

 में  बहुत

 fam  itt  में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 अधिक  आयोगों  और  जांचें  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  हूं  क्योंकि  उन  से  विवाद  उत्पन्न  होते  है  ।  सरकार

 को  संविधान  की  यथाशक्ति  रक्षा  करनी  चाहिये  ।

 भी  शिवपुरी  स्वामी  wera  लिंग्विस्टिक  माइनारिटीज़  के  कमिश्नर

 की  रिपोर्ट  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  रिपोर्ट  है  ।  इस  रिपोर्ट  पर  जो  डिस्कशन  हो  रही  उस  में  हिस्सा

 लेते  हुए  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  भाषा वार  प्रान्तों  के  निर्माण  की  नुक्ता-चीनी  की  है  ।  में  इस

 का  सख्त  विरोध  करता  हूं  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानना  चाहिये  कि  हिन्दुस्तान  का  बुनियादी

 करियर  इस  देवा  की  तमाम  भाषियों  का  सम्मिलित  करियर  है  ।  इसी  afer  से  कांस्टीट्यूशनल  बनाते

 हिन्दुस्तान  को  यूनियन  amp  स्टेट्स  कौर  एक  फ़ेडरेल  स्टेट  कहा  गया  ।  इसलिये  इस  का

 मकसद  यह  नहीं  है  कि  किसी  विदेशी  भाषा  या  इंगलिश  को  ज़रूर  रखना  है  ।  उस  का  तो  में  सख्त

 विरोध  करता  हूं  ।  हम  हिन्दी  जोकि  हमारी  नेशनल  लेंग्वेज  भाव-भगत कौर  स्वागत  करते

 है ग्रौर  उस  को  सीखना  बहुत  ज़रूरी  है  ।  जब  तक  इंगलीस  को  ख़त्म  नहीं  किया  जाता  कौर  भारतवर्ष

 की  चौदह  भाषाओं  के  विकास  के  लिये  जब  तक  पुरी  श्रापरट्निटी  नहीं  दी  उस  बक क्त तरक तक

 हिन्दुस्तान  की  एकता  are  यूनिटी  कायम  करना  बहुत  महफ़िल  होगा  ।

 जहां  तक  लिपिस्टिक  माइनारिटीज  के  प्रबल  का  सवाल  वह  हर  प्रान्त  में  मौजूद है

 इसलिये  भ्रमर  में  अपने  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  कुछ  बातें  तो  यह
 न

 समझा  जाये  कि  में  रिजनल  ह

 की  वजह  से  कह  रहा  हूं  ।  की  कमी  की  वजह  से  में  सिर्फ़  अपनी  जनता  की  चन्द  मुश्किलात

 प्रॉब्लम्स  का  ज़िक्र  करना  चाहता  हुं
 ।

 कर्नाटक  एक  इंकानोमिकली  मिडल-क्लास  पीपल का

 लंड  इसलिये  वहां  पर  बड़े  बड़े  व्यापारियों  Re  परसेंट  गुजराती  दूसरे

 लोग  हैं  ।  यह  बात  कहने  के  लिये  में  गुजराती  भाइयों  से  क्षमा  चाहता  लेकिन  वहां  पर  स्थिति  वही

 जो  कि  मैंने  बयान  की  है  ।  जहां  तक  लेबर  क्लास  का  ताल्लुक  ज्यादातर  तेलुगु  तामील

 वाज़ है  द  वर  है  ।  इस  वजह  से  वहां  के  लोगों  की  यूनिटी  में  भेद  पैदा  हो  रहा  है  ।  वहां  की  स्थिति

 ऐसी ह  किस  पर  कमिश्नर  फ़ार  लिपिस्टिक  माइनॉरिटी  बल्कि  कमिश्नर फ़ार  faa

 स्टिक  मजा रिटी  मकसद  करने  की  प्रॉबलम है  ।

 वहां  के  लैक्रेटेरियट  के  झ्राफ़िसजें  या  wifes  श्राफ़िसजें  की  लिस्ट  देखिये  ।  उसमें  साठ

 घरसेंट  से  ज्यादा  दूसरे  ही  प्रान्तों  के  लोग  है  ।  लेकिन  फिर  भी  हम  उनकी  भ्रावभगत  करते  उनका

 स्वागत  करते  ष्  वहां  पर  उनकी  मौजूदगी  को  ग्रज  नहीं  करते  हैं  ।  सवाल  यह  है  कि  वहां  पर

 बंगलौर  में  या  मंसुर  में  जो  नेशनल  इंडस्ट्रीज़  कायम  हो  रही  उनमें  से  हार्ड ली  दस  फी  सदी  लोग

 कन्नड़  बोलने  वाले  होंगे  ।  मेंने  इस  बारे  में  एक  शार्ट-नोटिस  क्रिस्टियन  का  नोटिस  दिया  लेकिन

 अभी  तक  उसकी  स्वीकृति  नहीं  मिली  है  ।

 इस  स्थिति  की  एक  ऐतिहासिक  बैकग्राउंड  है  ।  तीन  चार  सौ  साल  से  कर्नाटक  प्रान्त  के  रूप

 में  निजाम  हैदराबाद  की  हुकूमत  में  रहने  की  वजह  से  वहां  पर  फ्यूडल  एलिमेंट्स  का  प्रभाव  होने  के

 यह  अवस्था  हो  गई  Ai  कि  प्रगर  कोई  कन्नड़  बोलने  वाला  तहसीलदार  हो  तो  यह  समझा

 जाता  कि  उसने  कोई  बहुत  बड़ी  डिग्री  हासिल  कर  ली  है  ।  राज  किराने के  थोक  व्यापार  करने  वाले

 हूं  ।  जहां  तक  खानों  की  सम्पत्ति  के  उपभोग  का  प्रति  Q?  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया

 Qe ¥o AT 2eUY AT या  १९४५५  या  RaNS  की  माइनिंग  पालिसी  के  अ्रनुसार  लाइसेंस  का  पहला  क्वेटा  उन

 लोगों  को  दिया  जाता  जो  कि  पहले  से  विज़िनेस  में  है  कौर  वे  लोग  दूसरे  प्रान्तों  के  हैं  ।  इस  प्रकार

 खानों
 का  काम  करने  के  लिए  किसी  कन्नड़  बोलने  वाले  को  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाता  है

 ।  रस्सी

 परसेंट  झ्राउटसाइडर  वहां  पर  है  ।
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 शिवमूर्ति

 इसी  तरह  वहां  पर  इंडस्ट्रीज़  स्थापित  करने  के  लिए  दूसरे  लोग  जाते  हैਂ  ।  भ्रमर  कोआपरेटिव

 बेसिस
 पर  शूगर  फैक्ट्री  कायम  करने  की  कोशिश  की  तो  उसमें  भी  सफलता  नहीं  मिलती  है  ।

 इसलिए
 इस  मौके  पर  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कर्नाटक  को  श्राप  ऐसा  प्रान्त  जहां  भारतवर्ष

 के  सब  लोगों  का  हम  स्वागत  करते  है  ।  में
 चाहता  हूं  कि  दूसरे  प्रान्तों  वाले  भी  उसी  विश्वाल  हृदय

 झर  बड़े  दिल  से  काम  क

 इस  रिपोर्ट के  पेज  ७०,  पैराग्राफ २९४  में  लिखा  है

 क्षेत्र  में  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  साथ  कोई  भेदभाव  का  व्यवहार  नहीं

 कमिश्नर  की  तरफ़  से  लिखा  गया  कि  इंडस्ट्री  के  बारे  में  डिस्क्रिमिनेशन  की  कोई

 शिकायत  किसी  प्रान्त  से  हमको  नहीं  लेकिन  उसके  हज  पैराग्राफ  Vey  में  कहा  गया  है
 :--

 कोई  साधारण  शिकायतें  arg  है  उन्हें  राज्य  सरकार  के  पास  भेज  दिया  गया  है

 उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा की जा  रही  है  ।”'

 इसी  से  वहां  के  किन्हीं  प्रांतों  को  या  लिबास  को  देख  लीजिए  ।  श्राप  पायेंगें  कि

 ह् भार्ष  लोग  न  कं ट्रक टर  न  एक्सपोर्ट  न  विजिनेस  करने  वाले  न  माइन-प्रोत  है  ।

 mat  यह  है  कि  इस  हालत  में  कन्नड़-भाषी  जाति  की  प्रॉबलम  कैसे  हल  की  जा  सकती  है  ।  इस  स्थिति

 का  विरोध  करने  के  लिए  मैसूर  भर  बंगलौर  में  एक  मूवमेंट  पैदा  हो  चुकी  लेकिन ग़लत  तरीके  से

 एक् सप्लाय टेशन  करने  के  लिए  उसको  भाषा  का  झगड़ा  बताया  जाता  है  ।  में  केन्द्रीय  सरकार  पर

 यह  अपवाद  भ्र  लगाता  हूं  कि  उसकी  वजह  से  यह  माइनारिटी  प्रॉबलम  ज्यादा  हो  रही  है
 |

 जब  लिग्विस्टिक भ्राता  पर  प्रान्त  तो  उन  प्रान्तों  के  पडी  की  प्रॉबलम  को  जल्द  स  जल्द हल

 करना  चाहिए  था  ।  में  कह  देना  चाहता  हूं  कि  मैसूर  गवर्नमेंट  की  इस  राय  के  में  पक्ष  में  नहीं  हूं
 कि

 कोई  गांव  देंगे  भी  नहीं  ate  दूसरों  का  गांव  art  भी  नहीं  देंगे  ।  इस  तरह  की  रेट्रिक्शन  को
 में

 मानने  वाला  नहीं  हूं  ।  में  इस  बात  के  पक्ष  में  हूं  कि  एक  तत्व  को  झ्राधार  बनाया  जाये  और  उसी  के

 अनुसार  पर  सीमा  का  निर्धारण  किया  जाये  ।  उससे  दस  मील  इधर  या  एक  मील  उधर  हो  सकता  है  |

 जिस  तरह  बेल्लारी  शहर  का  तसफ़ीया  किया  उसी  तरह  मगर  कोई  जज  मुक़र्रर  करके  या  कोई

 हाई-पावर  बार्डर  कमीशन  कायम  करके  दूसरे  बड़े  बड़े  शहरों  का  भी  तसफ़ीया  कर  दिया
 तो

 राज्यों  में  परस्पर  कटता  पैदा  नहीं  होगी  ।

 भ्र भी  भी  बारह  लाख  कन्नड़  बोलने  वाले  शोलापुर  बाहर  एरियाज  में  बैठे  हुए  हम

 लोग  उनकी  राव-भगत  श्रोत-स्वागत  के  लिए  cara  है  ।  इसी  तरह  श्रीमान प्रदेश  में

 भ्रादोने  रायदुर्ग शादी  में  कन्नड़-भाषी  ६४  परसेंट  वहां  पर  इसी  तरह
 के  प्राबलम्ज

 इस  सम्बन्ध  में
 केन्द्र

 द्वारा  कोई  सूत्र  आधारित  करना  चाहिए
 ।

 इस
 श्राघार

 पर  नगर  थोड़ा

 बहुत  इलाका  gare  से  लिया  जाता  तो  उसके  लिए  भी  हम  तैयार
 लेकिन  स्टेट्स

 नाइजद्यन  कमीशन  को  रिपोर्ट  को  फ़ाइनल  नहीं  समझना  चाहिए  |  इस  श्राधार  पर  महाराष्ट्र

 वालों  को  कुछ  भी  तकलीफ  तो  हम  ज़रूर  उस  तकलीफ़  को  दूर  करने  के  लिए  तयार  हूं ।

 पालियामेंट  के  माननीय  सदस्य  इसमें  हमारी  सहायता  करें  ॥

 जहां  तक  शोलापुर का  ताल्लुक  वहां  के  लोगों  को  श्राप  वहां  का  करियर  देखिए

 उस  शहर  को  देखिए  ।  उस  शहर  की  तीन  लाख  श्राबादी  में  से  कम  से  कम  दो  लाख  आबादी  कन्नड़



 ११  १८८४  भाषायी  अल्पसंख्यकों के  आयुक्त  के  प्रतिशत  दनों

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 की  वजह  से  वह  शहर  महाराष्ट्र  में  है  ।  बड़े  बड़े  दायरों  के  बारे  में  फ़ैसला  पाटनकर  फ़ार्मूला  के

 मुताबिक  नहीं  किया  जा  सकता  है,जिसका  उसूल  यह  है  कि  गांवों  की  जन-संख्या  देख  कर  सीमा  निर्धारित
 की  जाएगी  |  दहर  की  हिस्टोरिकल  we  कलट्यरल  बैकग्राउंड  को  देखना  चाहिए  ।  माइनॉरिटी

 को  कम  किया  जा  सकता  है  ।  सीटें  कमिश्नर  के  पास  यह  तमाम  दुख  दूर  करने  की  कोई  ताकत  नहीं

 है  ।  ऐसे  मामलों  को  स्टेट  मिनिस्टर  को  रेफर  किया  तो  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 एक  बिल्कुल  दूसरी  भावना  पैदा  हो  रही  है  दौर  इस  सदन  को  जल्द  से  जल्द  उसको  रोकना  चाहिए  ।

 इस  रिपोर्टे  के  पेज  ७४  पर  एक  बात  कही  गई  जिसकी  कौर  में  इस  सदन  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हुं  ।  उसमें  कहा  गया है

 नौकरियों में  अपने  ही  राज्य  के  लोगों  को  प्राथमिकता  देने  की  प्रवृत्ति  बढ़  गयी  थी  ।

 यह  बात  राष्ट्रीय  एकता  के  माग  में  बड़ी  भारी  रुकावट  है  कौर  हमारे  संविधान  के

 उपबन्धों  के  भी  विरुद्ध  है  कि  सबको  देश  में  एक  जेसे  प्रदान  किये  जायेंगे  ।

 इस  प्रकार  की  पाबन्दियां  सभी  राज्यों  से  हटा  दी  गई

 सन  ATH  दी  सायल  हर  भारतीय  भारत  की  हर  भाषा  बोलने  वाला  है  हम  यह  नहीं

 कह  सकते  हैं  कि  जो  कन्नड़  बोलने  वाला  वह  तो  सन  दी  सायल  है  या  मराठी  बोलने  वाला  तो

 सन  श्राफ  दी  सायल  है  जो  दूसरी  भाषा  बोलता  है  वह  सन  श्राफ  दी  सायल  नहीं  है  ।  हमें  चाहिए

 कि  हम  हर  इंडिविजुअल  हर  हिन्दुस्तानी  को  इज्जत  की  निगाह  से  देखें  कौर  उसको  गौरव  का

 स्थान  प्रदान  तमाम  जितनी  हमारे  यहां  कलेजा  है  उनका  बरादर  करें  यह  समझें  कि  वे  हमारे

 लिये  गौरव  की  चीजें  है
 ।

 प्यार  हमने  ऐसा  किया  तो  भारतवर्ष  एक  रह  सकता  उसकी  यूनिटी  कायम

 रह  सकती है  ।

 इसी  दृष्टि  से  में  उत्तर  भारत  वालों  को  कहता  हूं  कि  वे  भी  अपने  झगड़े  मिटा  दें  ।  उत्तर  भारत

 में  भी  रिजनल  लेंगुएज़  का  प्राबलैम  है
 ।

 में  पंजाब  में  जा  चुका  हूं  कौर  वहां  के  बारे  में  काफी  कुछ  सुन

 चुका हुं  ।  वहां  का  जो  प्रॉबलम  उसका
 भी

 कोई  हल  निकलना  चाहिए
 ।
 में  समझता हूं  कि  लोगों

 की  भावनाओं  का  हमें  करना  उनकी  भावनाओं  से  हमें  खिलवाड़  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 हम  उनकी  भावनाश्रों को  न  समझ  कर  उनसे  दूर  चले  गये  उनके  विचारों  को  हमने

 की  दृष्टि  से  नहीं  देखा  उनकी  समस्याओं  का  हल  जल्दी  से  जल्दी  नहीं  निकाला,तो  हमारी  समस्यायें

 बढ़ती ही  जायेंगी  ।  जनमत  के  सामने  हमें  झुकना  ही  होगा  |  में  जानता  हूं  कि  गवर्नमेंट  ने  एजीटेंशंज़

 के  सामने  सील्ड  करने  की  एक  भावना  सी  बना  दी  में  समझता  हूं  कि  चूंकि  यह  एक  डेमोक्रेट  टिक

 मेंट  इस  वास्ते  इसको  लोगों  की  विशाल  के  चरागे  झुकना  ही  चाहिये  ।  लोकतंत्रीय  सरकार  को  तो  लोगों

 की  बात  माननी  ही  होती  है  ।  are  दी  पीपल  के  चरागे  ates  करने  का  एक  तरीका  होता

 एक  दृष्टिकोण  होता  है  हमें  चाहिये  कि  हम  भारतीय  दृष्टिकोण से  उसको  देखें  a  उसके

 मुताबिक  करें
 ।

 लेकिन  कोई  भी  भाषा  चाहे  वह  कन्नड़  मराठी  हिन्दी  पंजाबी  हमें

 चाहिये  कि  हम  लोगों  की  ae
 को

 महसूस  जो  उनकी  तकलीफें  हैं  उनको  महसूस  करें

 उनकी  मुश्किलात  को  देखें  ate  नगर  हमने  ऐसा  नहीं  किया  तो  हमारा  बहुत  afer

 होगा  ।  में  उत्तर  भारत  वालों  की  समस्या  को  समझता  हूं  श्र  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 भारत  में  यूनिटी  श्राफ  पाल  कल्चर  तथा  श्राफ  लेंगुएजिज़  हो
 ।

 सभी  कच्चे  कौर  सभी  ay

 एजिस  को  हमें  फलने  फूलने  देना  उसमें  उनका  सहायक  बनना  चाहिये  कौर  ऐसा  ही  नहीं  होना

 चाहिये कि  केवल  इंग्लिश  को  ही  हम  फलने  फूलने  का  मौका  दें  ।  संस्कृत बड़ी  समृद्ध  भाषा  है  ।

 दुनिया  का  कौन  सा  शब्द  है  जिसका  उसमें  इंटर  प्रेटेशन  नहीं  शा  उसमें  हर  एक  चीज  को  इंटरनेट



 १७२६  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  XX  १९६२

 ध्यान  दिलाने के  बारे  में

 शिवमूर्ति

 किया  जा  सकता  है  ।  में  तो  समझता  हूं  कि  एवरी  as  इज़  ए  ट्रेजर  श्राफ
 दी

 area  लेंगुएजिज़  ।

 इस  दृष्टि  से  हमें  चाहिये  कि  हम  सभी  भाषाओं  को  बढ़ावा  दें
 ।

 लेकिन  जहां  तक  इंग्लिश  का  सम्बन्ध

 उसके  साथ  जो  हम  चिपके  रहना  चाहते  वह  हमारे  दिमागों  की  गुलामी  है  ।  बड़े  जोरों  से  कहा  जाता

 है  कि  वह  इंटरनैशनल लेंगुएज  है  ।
 यह  ठीक है  ।  लेकिन  हमें  aa  यहां  हिन्दी  को  पुरे  तरीके

 से  नैशनल  लेंगे  बनाना  होगा  कौर  उसको  फलने  फूलने  का  मौका  देना  होगा  ।  उसके साथ  ही  साथ

 रिजनल  लेंगएजिज्ञ  को  भी  हमें  फलने  फलने  देना  उनको  भी  प्रोत्साहन देना  है  ।

 जहां  तक  ग्रीवेंसिस का  सम्बन्ध  न  सिफ॑  उनको  हम  स्टेट  गवर्नमेंट  को  रेफर  करें  बल्कि  देखें

 कि  वे  रिप्लेस  होते  है  या  नहीं  होते  हैं  ।  चुप  बैठे  रहन ेसे  काम  नहीं  चलेगा
 ।

 चुप  बैठना  उन  लोगों  के

 साथ  जिनको  प्रीवेंसिज  न्याय  होगा  ।  कन्नड़  वालों  के  जो  प्रॉबलम  हें  उसके  बारे  में  जो  मूवमेंट

 हो  रहा  उसको  भ्राईवाश  करके  बन्द  नहीं  क्रिया  जाना  चाहिये
 ।

 उनकी  प्रॉबलम को  सेंटर  को  हल

 करना  चाहिये  |  ८०  प्रतिशत  जो  कन्नड़  बोलने  वाले  उनको  क्या  झप  इंडस्ट्री  में  तथा  दूसरे

 फील्डज में भी में  भी  ५०  प्रतिशत  हिस्सा  देंगे  या  नहीं  देंगे  ।  अगर  उनको  अपने  राज्य  में  कोई  हक हासिल

 नहीं  है  तो  कहां  हो  सकता  है  ।  में  इस  मुंह  मंत्री  जी  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  कौर  तराशा

 करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  जरूर  कुछ
 न

 कुछ  करेंगे
 ।

 लीए

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाने  के  ब  रे  में

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  स्वाधीनता  में  प्रकाशित  एक  कार्टून  के  बारे  में  अविलम्बनीय लोक  महत्व

 के  विषय  की  श्र  ध्यान  दिलाना  प्रस्ताव  प्राप्त  झा  था  ।  माननीय  गृह  मंत्री  न॑  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य

 दिया था  ।  तथापि  मझे  श्री ही०  ना०  मुकर्जी का  एक  पत्र  प्राप्त  हुमा  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि

 उस  कार्टन  के  सम्बन्ध  में  जनता  में  एक  भ्रांति  पैदा  हो  गई  है  उन्होंने  उसका  सही  नहीं  समझा

 है  ।

 में  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  को  देना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध
 म

 सभा  के  समक्ष

 प्रिया  वक्तव्य  प्रस्तुत करें

 श्री  हो०  ना०७  मिर्ज़ा  )  मुझे  बहुत  दुख  है  कि  इस  कार्टन के  सम्बन्ध  में

 भ्रांति  पैदा  हुई  है  कौर  दूसरे  कि  गृह  मंत्री  ने  उसके  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  दिया  है  जैसा कि

 उन्हें  नहीं  देना  चाहिये  था  |

 इस  कार्टून  को  देख  कर  बंगाली  पाठकों  को  एक  क्षण  के  लिये
 भी

 नहीं  हो  सकती  है  क्योंकि

 उस  कार्टून  में  किसानों  को
 टोकाਂ  पहिने  हुए  एक  हाथ  में  अ्रनाज  का  गुच्छा  ले  जाते  हुए  दिखाया

 गया  है  ।.  उनके  दूसरे  हाथ  में  हंसिया  है  जो  किसानों  का  प्रतीक  है  दूसरी  कुछ  अन्य  व्यक्ति

 जिनके  हाथों  में  हथोड़ा  है  वे  मजदूर
 उन  दोनों  के  पास  एक  ही  प्रकार  के  झंडे  है  प्रौर  वे  दोनों

 एक  ही  वर्ग  के  तथा  एक  ही  प्रकार  के  है  ।.  इस  प्रकार  इस  चित्र  का  कहीं  हर  से
 भी

 सीमान्त  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 यही  कारण  है  कि  बंगाल  में  जो  कि  राजनीतिक  दुष्टि  से  बहुत  चैतन्य  है  वहां  की  जनता  में
 इस

 कार्टून  को  देख  कर  जरा  भी  संदेह  की  भावना  जाग्रत  नहीं  हुई
 ।  न  जनता  न  वहां  के  किसी  राजनैतिक

 दल  किसी  प्रकार  का  प्रदर्शन  किया
 ।  राज  एक  सप्ताह  बीतने  के  बाद  इस  प्रकार  का  रन  सभा  में

 कमल  अंग्रेजी  में



 है  १  १८८४  १७३७ भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  झा यु कत  के  प्रतिवेदनों

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 जा  रहा  है  ।  में  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हुं  कि  कार्टून  का  सीमान्त  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है

 न  वहां  कोई  पहाड़ी  क्षेत्र  है  ।

 भाषा पी  श्रत्पसंख्यकों  के  आ्रायुक्त  के  प्रतिवेदनों  क  बारे  में  प्रस्ताव--जारी

 शी  go  च  सौय  :  यक्ष  जिस  बुनियाद  पर  शौर  जिस  उसूल  पर

 बह  माइनारिटी  लैंग्वेज  कमिशन  बना  वह  बहुत  weal  लेकिन  कठिनाई  जो  जाती  है  वह

 इस  उसूल  के  इम्प्लिमेंटेशन  के  सम्बन्ध  में  जाती  है
 ।

 दुःख
 तो

 इस  बात  का  है  कि  जब  अपने  अपनें

 स्टेट  में  उसके  इम्प्लिमेंटेशनਂ  का  सवाल  जाता  है  तो  बड़े  से  बड़े  जो  पब्लिक  पोजीशन  में

 वे  इंट्रपटेड  व्यू  रखते  हैं
 ।

 प्रभी  अभी  यहाँ  के
 माननीय  कौर  बुजुर्ग  सदस्य  श्री  गुहा  ने

 अपने  भाषण  में  इस  बात  को  ट्विस्ट  करने  की  कोशिश  की
 ।  उन्होंने  कहा  कि  जो  ऐसी  लैंग्वेज

 हैं  जो  कि  वायबल  नहीं  उन्हें  छोड़  दिया  उन  को  हटा  दिया  जाते  ।  वह  एक  तरह

 से  इस  को  ट्विस्ट  कर  रहे  हैं
 ।

 वे  बुजुर्ग  जरूर  लेकिन  मैं  उन  को  चैलेंज  दे  कर  कहता  हूं

 क्रि  उन्होंने  जो  छोटा  नागपुर  के  बारे  में  कहा  कि  वहाँ  जो  आदिवासी  लैंग्वेज  है  वह  fas

 ग्रोराँव  आदि  लोगों  की  है  ।  उन  को  मालूम  होना  चाहिये  कि  संथाली  २४  लाख  से

 afer  लोग  बोलते  हैं
 ।

 हम  लोगों
 की

 भाषा  भी  हिदी  नहीं  है
 ।

 में  जिस  भाषा  को  बोलता

 उस  को
 बोलने  वाले  भी  करीब  १५  लाख  ५  हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि  वे  ट्विस्ट  दे

 कर  कहते  हैं  कि  याय जल  यूनिट  जो  न  उन  को  छोड़  देना  चाहिये  |  खुद  उन  माननीय सदस्य  की

 स्टेट  बंगाल  में  बहुत  काफी
 संख्या  में  संथाल  लोग  हैं  ।  इसी  तरह  से  उड़ीसा  में  भी  हैं  ।  सभी  जगह

 पर  संधाल  लोगों  की  सख्या  काफी  अधिक  लेकिन  मैं  तो  यह  कहूंगा  फि  माइनारिटीज  लैंग्वेज

 कमिशन ने  श्र  दूसरे  संविधान ने  जो  रास्ता  बतलाया  है  वह  बिल्कुल  दुरुस्त  लेकिन  जब

 की  स्टेज  जाती  है  तो  स्टेट्स में  उस  के  खिलाफ  काम  किया  जाता है  ।

 यहाँ  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  आदिवासी  भाषा  को  तरक्की  देने  यानी  उस  को  अपना

 उचित  स्थान  देने  के  बारे  में  कहा  ।  में  उन  को  अफसोस के  साथ  बतलाना चाहता हूं  कि  उन  सब

 स्टेट्स  जहाँ  पर  भ्रादिवासी  लोग  अधिक  संख्या  में  रहते  जेसे  मध्य  प्रदेश

 प्राइमरी  स्टेज  में  उन  की  भाषा  पढ़ाने  पर  करने  की  कोई  कोशिश  नहीं  की  गई  ।  में  बिहार  का

 उदाहरण  दूं  जहाँ  पर  कि  सब  से  अ्रधिक  अर्थात  ३८  लाख  आदिवासी  रहते  हैं  ।  प्रा जा दी  के  पहले

 तो  हमारी  नाया गों  को  पढ़ाने  का  कुछ  इन्तजाम  भी  किया  गया  लेकिन  आजादी  के  बाद  वहां  पर

 उस  को  कम  करने  को  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  संभाल  परगने  में  जो  आदिवासी  लैंग्वेज  के  इन्स्पैक्टर

 थे  वे  काफी  कम  कर  दिये  गये  ।  मैं  श्राप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  feet  भाषा  को

 पढ़ना  चाहते  हर  ि ा हग लक ् स  बहू  राष्ट्र  भाषा  मगर  इस  के  मानें  यह  नहों  होने  चाहियें  कि  हमें  हमारी

 भाषा  को  पढ़ने  का  अधिकार  न  हो  जब  कि  संविधान  में  यह  दिया  गया  है  ।

 मैं  लिग्विस्टिक  माइनरिटीज  कमिशन  की  रिमोट  देखता  हूं  तो  सूझ  को  बड़ी  हैरानी  होती

 है  प्  रिपोर्ट न ०  २  में पेज  २७०  से  ले  कर  २९७  तक
 ऐसे  हिन्दी  स्कूलों  के  नाम  दिये  गये  हैं

 जिन  में
 ८०  या  €०

 परसेन्ट  बच्चे  आदिवासियों के  पढ़ते  हैं
 ।  Pry  गवर्नमेंट ने  इस

 बात  को  क्लेम

 किया  कि  इस  में  जो  बच्चे  बढ़ाये  जा  रद्दे  उन  सब  की  arg  भाषा  हिन्दी  है  ।  मैं  बड़ी  नस्ता

 से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  यह  सारी  रिपोर्ट  गलत  इस  में  जो  लिस्ट  दी  गई  है
 उस

 में  के  अधिकतर  लोगों  की  मातृ  भाषा  आदिवासी  भाषा है  ।  जिंग  का  इन्तजार  ही  नहीं  किया  गया  ।  क्यों

 सरकार  उन  लोगों  को  मातृभाषा  आ्रादिवासी  पढ़ने  का  इन्तजाम  नहीं  करती  उन  को

 प्राइमरी  स्टेज  में भी  मजबूर  कर  के  हिन्दी  भाषा  पढ़ाई  जाती  है  ।  मैं  दोहराना  चाहता हूं  कि  हम

 लोग  अपनी  भाषा  को  किसी  दूसरी  भाषा को  पढ़ने  के  लिये  हम  पर
 जोर  नहीं  डालना  चाहिये

 ।



 १७३८
 भाषायी  अ्ल्परंख्यकों  के  श्राथुकर  के  प्रतिवेदनों  २२  PER

 के  बारे  में  प्रफ्ताव

 go  व्  सौय

 दूसरी  बात  उड़ीसा  के  माननीय  सदस्य  ने  कही  ।  उन्होंने  कहा  कि  आदिवासियों  की  भाषा

 की  जो  भी  तरक्की  की  लेकिन  उन  की  एक  यूनिफार्म  स्क्रिप्ट  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मैं
 हैरान

 हूं  कि  इतने  सीनियर  मेम्बर  होते  हुए  भी  वे  यूनिफामिटी  कयों  नहीं  चाहते  हैं  ।  मैं  चाहता  चूंकि
 जितनी  आदिवासी  भाषाये ंहैं

 उन  की  तरक्की  हो  ate  उन  की  एक  ही  स्क्रिप्ट  देव  नागरी  हो  ।

 इस  पर  क्यों  किसी
 को

 भ्र तराज़  होता  है
 ?

 उन  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  सन्‌  १९४५२  का

 सन्‌  १९५७  का
 एलेक्शन

 जो
 लड़ा  गया  ag  उड़िया  भाषा  के  ere  पर  जीता  गया  है  ।  यह  दलील

 सरासर  गलत  है  ।
 मे  खुद  सन्‌  १९५७  में  सराय  केला  श्र  खरसावाँ इलाके  से  बिहार  असेम्बली

 का
 मेम्बर  चुना  गया  था

 ।
 मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  खरसावाँ  से  मैं  चुना  गया  था  बिहार  विधान

 सभा  लेकिन  में  इस  इश्यू  पर  मेम्बर  नहीं  चुना  गया  ।  हमारा  इश्यू  झारखंड  स्टेट  बनाने  का

 था  |  उड़िया  भाषा
 के

 नाम  पर  चुनाव  लड़ा  भी  नहीं  गया  ate  जीता  भी  नहीं  कोई  भी

 चुनाव  ऐसा  नहीं  था  ।  जो  लोक  सभा  की  सीट  घालभूम  की  जीती  गई  या  सदर  सब  डिवीजन

 खरसावाँ  का  जो  प्रतिनिधि  यहाँ  आया  है  वह  उड़िया  भाषा  के  इश्यू  को  ले  कर  कौर  चुनाव  लड़कर

 यहाँ  नहीं  भराया  है  ।  इस  इश्यू  को  ले  कर  यह  चुनाव  लड़ा  ही  नहीं  गया  ।  हमारे  सीनियर

 मेम्बर  गलत  इम्प्रेशन  यहाँ  देना  चाहते  हैं  इस  लिये  में  इस  का  सख्त  विरोध  करता  हूं  पौर  कहना

 चाहता हूं  कि  किसी  भी  हालत में  खरसावाँ  सनौर  सराय  केला  को  उड़ीसा  में  नहीं  fara  जाना

 चाहिये  ।  जहाँ  की  भाषा  की  बात  वे  कह  रहे  हैं  वहाँ  पर  उड़िया  लोग  माइनॉरिटी  में  हैं  ।

 वहाँ  पर  जितने  लोग  हैं  उन  में  से  कम  से  कम  ७०,  ८०  परसेन्ट  शभ्रादिवासी  भाषा  बोलते

 यह  सही  है
 कि  चूंकि वह

 बार्डर  का  इलाका है  इस  लिये  वहाँ  के  लोग  हिन्दी  भी  जानते  हैं

 प्रौढ़  उड़िया  भी  जानते  हैं  ।  यह  जरूर  है  कि  एक  जो  बंगाल  के  सीनियर  मेम्बर  हैं

 उन्होंने  दूर  तक  जा
 कर  यह  Het  कि  वायबल  यूनिट  न  होने  की  वजह  से  उसे  खत्म  कर

 देना  चाहिये  क्योंकि  वह  कांस्टीट्यूशनल  के  खिलाफ  जा  रहा  है  ।  यह  सारा  झगड़ा  ईस्ट नें  इंडिया  के

 बंगाल  शर  उड़ीसा  की  हो  रहा  fas  भ्रादिवासी  लोगों  के  इलाके  को  ले  कर  ।

 भ्रादिवासीयों  को  श्राप  aga  समझ  बैठ  हालाँकि  हमारी  अपनी  भाषा  है  भर  संविधान  कहता

 हमारा  लिग्विस्टिक  कमिशन  कहता  है  परि  हमें  लोगों  को  अपनी  भाषा  का  अधिकार  देना  चाहिये  ।

 जब  हर  लोगों  को  ara  भाषा  का  अधिकार दे  रहे  हैं  तो  में  समझता  हूं  कि  उस  में  स्टेट

 के  लोग  भी  रा  जाते  हैं  ।  इस  तरह  से  हो  जायेगा  तो  अ्रादिवासों  लोग  अपनी  भाषा  को  पढ़ेंगे

 श्र  उन  की  दूसरी  भाषा  हिन्दी  हो  जायगी  |  इस  लिये  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  जो  सारी  स्टेट्स

 के  श्रादिवासी  उन  को  लेकर  जितने  झगड़े  चल  रहे  हैं  उनका  निराकरण  हो  जायेगा  यदि  उन

 लोगों  को  अपनी  भाषा  पढ़ने  का  स्वीकार  दे  दिया  जाय  |

 एक  ate  चीज  में  इस  सम्बध  में  कहना  चाहता हूं  कि  टेक्स्ट  बुक्स  वगैरह  जो  हैं  उन्हें  हम

 को  प्राइवेट  एजेन्सी  को  नहीं  देना  चाहिये  ।  गवर्नमेंट  को  सारी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेना  चाहिये  ।

 हम  देखते  हैं  कि  बिहार  गल्र्स  मेंट  की  as  फाइव  sax  प्लैन  में  संस्कृत  की  कौर  बड़ा  ध्यान  दिया

 जा  रहा  है  ।  जहाँ  संस्कृत  के  विकास  के  उपर  बिहार  सरकार  १  करोड़  रु०  का  इंतजाम  कर

 रही  वहाँ  झ्रादिवासियों  की  भाषियों की  तरक्की  के  लिये  सिफ॑ १  लाख  रु०  खर्चे  करेगी  ।

 में समझता हुं  कि  ae  सरासर  गलती  है  ।  यह  तो
 मैं

 प्राप  को  एक  उदाहरण  बतला  रहा  हूं
 ।  होना

 तो  यह  चाहिये कि  जिस  भाषा  को  ३०  लाख  लोग  बोलत  रहे  उस  पर  अ्रघिक  खर्चे  होना  चाहिये

 लेकिन  हमारी  बिहार  गवर्नमेंट  इस  से  उल्टा  कर  रही  हमारा  पुरानी  संस्कृति  के  नाम  पर  वह  ह

 करोड़ रु०  का  इन्तजाम  कर  रही  लेकिन  आदिवासी  भाषाओं  के  लिय  सिंह  देने  का  बहाना
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 रही है

 कौर  एक  चीज  में  बतलाना  चाहता  हूं  ।  हमको  संविधान  में  यह  अधिकार  दिया  गया

 है
 कि  कोर्ट  लम्बी  उसी  सबडिवीजन  की  भाषा  होनी  लेकिन  बिहार  में  और  अन्य

 इलाकों  में  यह  नियम  लागू  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  बहुत  जल्द  होना  चाहिए  |  हम  देखत  हैं  कि  जब

 प्रोफेसर  लोग  मफस्सिल  में  जाते  हैं  तो  वहाँ  की  भाषा  न  जानने  के  कारण  उनको  गलतफहमी

 हो  जाती  है  ate  इससे  कठिनाई  भी  होती  है  ।  होना  तो  यह  चाहिए  कि  कोर्ट  में  उस  इलाके  की

 भाषा  में  काम  होना  चाहिए  |  गृह  मंत्री  जी  से  सविनय  भ्रनुरोध  कि  हमारी  भाषा  के  बारे

 में  जाँच  होनी  चाहिए  कौर  इस  विषय  में  राज्य  सरकारें  जो  गलती  कर  रही  हैं  उनसे  कहा  जाए

 कि  नेपाल  इंटीग्रेशन  के  नाम पर  हमारी  भाया  को  बढ़ने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।  ऐसा  न  हो  कि

 संविधान में  कुछ  कहा  गया  हो  मगर  भाषा  के  मामले  में  हमको  सेकंड  रेट  सिटीजन  माना  जाए  ।

 पह  सरासर  अन्याय  होगा  |  इसलिए  में  ने  यह  निवेदन  किया  है  ।

 श्री  wage  वहीद  मेरी  मातृ  भाषा  उद  है  ।  मेरी  राज्य  भाषा  तमिल  है  अर

 इस  कारण  मुझे  काफी  भ्र सुविधा  होती  है  ।  यद्यपि  में  तमिल  जानता  हुं  तथापि में  उसे  इस

 धड़ल्ले  अ्रौर  स्वाभाविकता  से  नहीं  बोल  सकता  हुं  जसा  कि  में  उदू  बोल  सकता  हूं  ।

 मैं  दो  कालजों  का  प्रबन्ध  कर  रहा  हूं  ।  उन  दोनों में  उदਂ  द्वितीय  भाषा  के  रूप  में  स्वीकृत

 है  ।  तथापि  में  देखता  हूं  कि  तमिल  के  श्रनिवाय  भाषा  होने  के  कारण  हमारे  विद्यार्थियों  को  काकी

 असुविधा  हो  जाती  है  ।  carts  मुझे  विश्वास  व्यवहारिकता  देखते  हुए  यही  करना  ठीक

 &  जिससे  कि  ये  विद्यार्थी  भविष्य  में  किसी  प्रकार  की  असुविधाएँ  न  उठायें  ।

 मुसलमानों  को  यह  समझना  चाहिये  कि  यदि  सेवाशर्तों  में  कोई  भेदभाव  किया  जाता  तो

 उनके  सलमान  होने  अथवा  उदਂ  भाषी  होने  के  नाते  नहीं  किया  जाता  वरन  इसलिये  कि

 राज्य  की  भाषा  तमिल  अथवा  कन्नड  भ्रमणा  तेल  है  |

 राज्यों  के  भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  राज्य  की  भाषा  सीखनी  चाहिये  जिस  प्रकार  कि  वे  अभी

 तक  भ्र प्रे जी  सीखतें  र  ।  वे  अपनी  मातृभाषा  दूसरी  भाषा  के  रूप  में  yea  कर  सकते हैं  |

 श्रत्पसंख्यकों  को  प्राथमिक्ता  अवस्था  में  अपनी  भात  भाषा  के  माध्यम  से  पढ़ने  दिया  जाना

 परन्तु  उसके  बाद  शिक्षा  का  माध्यम  राज्य  की  भाष  होनी  चाहिये  ।  उनका  इसे  स्वीकार

 कर  लेने  में  ही  सर्वाधिक  हित  है  ।  उन्हें  हिन्दी  भी  सीखनी  चाहिये  ।

 श्री  स०  ला०  जाघव  :
 मेरे  विचार

 से  देश  की  एकता  को  देखते हुए  ad

 आवश्यक  है  कि  हिन्दी  का  राष्ट्रीय  भाषा  के  रूप  में  विकास  किया  जाये  ।  प्राथमिक  अवस्था  में

 शिक्षा  का  माध्यम  मराठी  होना  चाहिये  |

 मध्य  प्रदेश  हमे ंमैसूर  सीमांत  में  जो  डाँग  लोग  रहते  हैं  उनकी  भाषा  मराठी  है
 कितु

 मराठों

 स्कूलों  को  धीरे  धीरे  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।
 मेरे  विचार  से  भाषायी  का  यह  weer

 है  कि
 कि

 वह  इस  जोर  विचार  करे  ।  उन  रेलों  में  जहाँ  शिक्षा  का  माध्यम  मातृभाषा  है  उनको  उचित

 संरक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मेँ  वहाँ  के  उच्च  न्यायालय  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  उस  क्षेत्र  में  ऐसे  न्यायिक  अधिकारी

 जायें  जो  स्थानीय  भाषा  जानते  हों  जिससे  कि  वे  साक्ष्य  इत्यादि  को  भली  भांति  समझ  सकें  ।

 मूल  भ्र ग्र जी
 में
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 भी  प०  ला०  बाकमाल  :  अध्यक्ष  मैं  इस  भाषा  के  सम्बन्ध में  कुछ  विशेष

 नहीं  चाहूंगा  क्योंकि  बहुत  से  लोगों  ने  इस  के  बारे  में  कहा  है  कौर  बहुतों  को  at  भी  कहना

 होगा  लेकिन  एक  चीज  मैँ  बिलकुल  साफ  तौर  पर  कह  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  अब  ज्यादा  देर

 तक  द, ह,»  का  बने  रहना  हितकर
 न

 होगा  कौर  इससे  देश  का  afer  ही  होगा  ।  मैं  अपने  प्र नभ वह  से

 यह  बात  कह  रहा  हूं  कि  जब  तक  हमारे  देश  में  sash  बनी  रहेगी  तब  तक  हमारा  देश  विशेष  तरक्की

 wat  कर  सकेगा ॥

 श्री  भाषा  का  प्रदान  ऐसा  है  जिसके  में  काफ  झगड़ा  चलता है  |  हमें  देखना  होगा  कि

 प्राचीन  इस  भाषा  के  झगड़े  को  कसे  निबटाया  जा  सकता  है
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  तो  अपना  यह  सुभाष

 रखना  चाहता  हं  कि  देश  की  मातृभाषा एं  देवनागरी  लिपि  के  माध्यम  से  पढ़ाई  जांय  तो  यह

 झगड़ा  बहुत  हद  तक  मिट  सकता  है  ।  भाषाओं  की  पढ़ाई  के  लिए  हिन्दी  ate  देवनागरी

 लिपि  को  माध्यम  बना  लिया  जाय  तो  मैं  समझता  हुं  कि  देश  में  एकता  की  भावना  करायेगी  ।  इससे

 राष्ट्रीय  एकता  हमारी  मजबूत  होगी  ।  भारतीय  संविधान  के  eat  हमारी  सरकार  ने  जो  यह

 गारन्टी  दी  है  कि  हमारे  देश  की  राष्ट्रभाषा  हिन्दी  होगी  उसको  भी  बल  मिलेगा  |

 मैं  समझता  हं  कि  इस  हाउस  के  इन्दर  हमारे  कितने  लोग  ऐसे  हैं  जोकि  पिछड़े  हुए  इलाकों  से

 आते  हैं  ।  हिन्दी  वहां  पुरी  बोली  नहीं  जाती  है  लेकिन  हिन्दी  को  वे  भ्रच्छी  तरह  से  समझ  सकते  हैं  ।

 wa  चूंकि  यहां  पालियामेंट  में  भरंग्रेजी  का  बोलबाला  है  इसलिए  पिछड़े  इलाकों  से  खाने  वाले  लोग

 बड़ी  डिस्ऐडवांटेज  में  रहते  हैं  यहां  जो  कुछ  कार्यवाही  होती  है  उसको  समझने  में  अ्रसम्थ

 रहते  चूंकि  वे  was  नहीं  जानते  इसलिए  न  तो  वह  समझ  पाते  हैं  कौर  न  ही  प्रेम  विचार

 श्र  सुझाव  यहां  ठीक  से  रख  पाते  हैं  ।  चष्ध  ays  से  लेकर  तक  मैं  तीन  बार  यहां  पर  चुन

 कर  हूं  ।  यह  मेरा  दुर्भाग्य  ही  कहा  जायगा  कि  हमारी  जो  क्षेत्रीय  कठिनाइयां  हैं  उनको  मैं

 यहां  न  तो  मंत्री  महोदय  तथा  अन्य  लोगों  को  समझा  पाता  हूं  कौर  न  ही  उनकी  बातों  कौर  विचारों

 को  समझ  पाता  हूं  ।  सही  तौर  पर  मैं  अपने  क्षेत्र  की  कठिनाइयां  तभी  रख  सकता  हूं  उनको

 कर  सकता  हूं  जबकि  यहां  पर  तमाम  कार्यवाही  हिन्दी  में  चले  लेकिन  यहां  तो  अंग्रेजी  का

 बोलबाला है  ।  यह  ठीक  ही  कहा  जाता  है  कि  कक  तो  भारत  से  चले  गये  लेकिन  प्र ग्रेजी  की  बू  कौर

 अंग्रेजी  के  प्रति  मोह  wa  भी  हमारे  देश  के  बड़े  बड़े  नेताओं  बड़े  बड़े  नफ़स रा  के  दिमाग  में  है  ।

 इस  देश  के  अन्दर  करीब  दस  करोड़  प्रादिवासी  कौर  हरिजन  भाई  बसते  हैं  ।  वह  पी भी भी

 पिछड़े  हुए  हैं  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  श्राप  ने  उनको  दस  ae  के  लिए  रिजरवेशन  दिया  है  वह

 के  हालात  में  नाकाफी  सिद्ध  होगा  क्योंकि  wea  sash  को  भी  कौर  ९,  बढ़ाया  जायगा  प्रौढ़  जब  तक

 इस  देश  में  भ्रंप्रजी  चलती  रहेगी  तब  तक  ag  हरिजन  ate  पिछड़ी  जातियां  पीछे  पड़ी  रहेंगी  ak

 अग्रज  को  लम्बी  जिन्दगी  देने  का  नतीजा  यह  होने  वाला  है  कि  इस  दस  वर्ष  की  हरिजनों  को  रिजर्वेशन

 देने  की  जो  afer  आपने  रखी  है  वह  पर्याप्त  सिद्ध  होगी  ate  रिजरवेशन  की  प्रविधि  को  श्राप  को  प्रौर

 बढ़ाना  पड़ेगा  ।  नगर  श्राप  हमारे  लिए  रिजर्वेशन  नहीं  रखेंगे  तो  श्राज  के  हालात  में

 हमारी  तरक्की  नहीं  हो  पायेगी  ।  इसलिए  नगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  यह  हरिजनों  के  लिए  रिजर्वेशन

 खत्म  हो  तो  आपको  प्रंग्रेजी  को  खत्म  करना  है  ।  श्राप  अंग्रेजी  को  खत्म  कीजिये  कौर  मैं  दोड्यल्ड

 ट्राइबल  कौर  शेड्यूल  काइट्स
 की

 से  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  को  तब  रिजर्वेशन  नहीं

 चाहिए ।  हमारी  उन्नति  की  राह  में  रुकावट  का  जो  मूल  कारण  है  वह  यह  प्र ग्रेजी  है  ।  अगर

 हमारी  उन्नति  करना  चाहते हैं  तो  इस  देश  से  को  जल्द  से  जल्द  निकालिये
 ।

 मैं  यहां  लोक  सभा  में  राजस्थान  से  चुन  हूं  ।  जब  राजस्थानी हमारी  मातृभाषा  हैं  |

 हुम  इस  भाषा  के  को  लेकर  लड़ाई  नहीं  करना  हैं  लेकिन  सदन  को  कौर  मंत्री  महोदय
 को
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 ae  मालूम  होना  चाहिए  कि  डेढ़  करोड़  भ्रांतियों  की  मातृभाषा  राजस्थानी  है
 ।

 wer  प्रादेशिक

 के  समान  वह  भी  देश  की  एक  भाषा  है  लेकिन  भारतीय  संविधान  में  उसका  कहीं  नाम  पता

 नहीं  मिलता  है  न  ही  इस  रिपोर्ट  में  कहीं  राजस्थानी  भाषा  का  जिक्रे  भराया  है  ।  लेकिन  जहां  मुझे

 राजस्थानी  से  मोह  है  वहां  एक  भारतीय  होने  के  नाते  हिन्दी  से  कम  मोह  नहीं  है  बल्कि  उससे  अधिक

 मोह है  ।  जहां  मैं  चाहता  हुं  कि  प्रादेशिक  भाषाओं  की  उन्नति  जाय  उनके  शिक्षण  की  समुचित

 की  जाय  वहां  मैं  अन्त  में  फिर  यही  कह  कर  स्थान  ग्रहण  करूंगा  कि  राष्ट्रीय  हित  का

 तकाजा  है  कि  इस  देश  से  प्रेग्नेंसी  को  जल्द  से  जल्द  हटाया  जाय  कौर  हिन्दी  को  पूर्ण  रूप  से  उस  पद  पर

 बैठाया जाय  जोकि  राज  अंग्रेजी को  प्राप्त  है  ।  बस  मैं  इससे  ज्यादा  इस  अवसर  पर  कौर  कुछ  नहीं

 कहूंगा  क्योंकि  बहुत  से  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  अपने  विचार  प्रकट  करने  को  इच्छक  हैं  ।

 श्री  शिव  नारायण  अध्यक्ष  मैं  aa  का  बड़ा  अनुगृहीत  हूं  कि  श्राप  ने  मुझे

 ऐसे  सुन्दर  विषय  पर  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया
 ।

 यह  खेद  का  विषय  है  कि  राज  भी  इस  देना  में

 हिन्दी  के  विरुद्ध  कहीं-कहीं  आवाजें  उठ  रही  हैं  ।  मैं  एक  हिन्दी  भाषी  प्रान्त  उत्तर  प्रदेश  से

 यहां  भ्राता  हूं  ।  मैँ  समस्त  भारतीय  भाषाओं  का  चादर  करता  हूं  चाहता  हुं  कि  वह  फलें  फूलों  ।

 कल  बतलाना  चाहता  हुं  कि  हमारी  संस्कृत  भाषा  सब  भारतीय  भाषाओं  की  एक  प्रकार  से  जननी  है  ।

 संस्कृत  सब  भारतीय  भाषा ग्र ों  की  रूट  है  ।  संस्कृत  भाषा  तेलुगू  में  मलायालम  में  है  प्र  बंगला

 शादी में  है  ।  हर  एक  की  जड़  संस्कृत  है  ।  श्राप  भारत  के  किसी  भी  कोने  में  चले  जाइये  झ्रापको  वहां

 संस्कृत  की  रूट  मिलेगी  ।  राज  हमारे  कुछ  दक्षिण  भारतीय  हिन्दी  का  विरोध  करते  हैं  लेकिन  मैं

 उनको  बतलाना  चाहता  हूं
 कि

 दक्षिणी  भारत  के  प्राचार्य  ने  इस  देश  को  ऊंचा  उठाया  था
 ।

 श्री

 दांकराचार्य  के  चारों  मठों  से  भी  हम  को  वह  प्रेरणा  मिलती  है  ।  सन्‌  १९४७  के  बाद  से  भारत

 ऊंचा उठा  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  भारतीय  संस्कृति  की  रक्षा  हमारी  संस्कृत  भाषा  से  है  ।

 उससे  सारी  भाषायें  निकली  हैं  ।

 उर्दू  का  बड़ा  चलता  है  ।  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार ने

 वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्रशासन  दिया  है  कि  उर्द  को  हम  प्रश्न  उसको  पढ़ने  की  लोगों  को  सुविधा

 देंगे  ।  उर्द  पंजाब  में  भी  पढ़ाई  जाती  है  भ्र ौर  हमारे  यहां  भी  ।  साथ  ही  साथ  लोग  हिन्दी  भी  पढ़ते  हैं  ।

 सरदारों  कौर  कायस्थ  फैमिलीज़  में  उर्दू  बहुत  चलती  है
 ।

 अच्छी  से  अच्छी  उर्दू  वहां  लोग  जानते

 मैं  इस  एवान  को  कहना  चाहता  हूं  कि  फारसी  जानता  हूं  कौर  उर्दू  में  बड़ी  रुचि

 रखता  हूं  ।  में  आपको  उर्द  का  एक  शोर  सुनाना  चाहता  हूं
 :--

 न  पेमां  शिकन  हैं  न  गंभीर  हैं  हम

 वतन  परवरी  के  ख़ता वार  हैं  हम

 उर्दू
 की

 हम  मान  मर्यादा  को  बढ़ाते  घटाते  नहीं  हैं
 ।

 हमें  इस  बात  का  गुमान  होना  चाहिये
 कि  इस  देश  का  नागरिक  प्रत्येक  भाषा  बोल  सकता  हिन्दी  बोल  सकता  संस्कृत  बोल  सकता

 भ्रंग्रेजी
 बोल  सकता  उर्दू  बोल  सकता  हिन्दुस्तानी  बोल  सकता  है

 ।
 देश  में  एकता  लाने  के

 देश  को  एक  सुत्र  में  बांधने  के  लिए  हम  को  सरल  से  सरल  भाषा  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ।  एक  रोज़ में

 बोलना  चाहता  था  लेकिन  चूंकि  समय  नहीं  मिला  इस  वास्ते  मैं  बोल  नहीं  सका  ।  मैं  राज  कहना

 चाहता हूं  कि  बाबू  प्रेमचंद जी  ने  जो  हिन्दी  फारसी  ante

 सभी  भाषाओं  areal  का  प्रयोग  किया  ।  उन्होंने  जो  भी  साहित्य  लिखा  सिम्पल  भाषा  में  लिखा

 जिस  को  हर  चाहे  वह  स्त्री  हो  या  पंजाबी  हो  या  कोई  भी  अगर  वह  थोड़ी

 सी  भी  हिन्दी  जानता  है  तो  पढ़  सकता  है  कौर  समझ  सकता  है  ।  मैं  भी  उसी  सरल  भाषा  में  बोल  रद्दा



 १७४२  भाषायी  ग्रल्पसंख्यकों  के  राय  वत  क  प्रावदा
 ela

 zat  २२  PRR

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  श्री  शिव  नारायण  |]

 हूं  जिसको  ड्राप  समझ  सकते  हैं
 ।

 में  बिल्कुल  सिम्पल  हिन्दुस्तानी में  श्राप  से
 बोल  रहा  हूं  |

 हमारे  दाहिनी  are  माननीय  कामत  साहब  बैठे  हुए  वह  भी  हिन्दी  बोलते  हैं  ।  बाल्मीकी जी  से

 वह
 एक  रोज

 कह  रहे  थे  कि  मैं  भी  हिन्दी  बोल  सकता  हूं  ।  उन्होंने  बाल्मीकी  जी  से  यह  भी  कहा  कि

 तुम  भी  इंग्लिश  जानते  समझ  सकते  लेकिन  एक्सप्रेशन नहीं  दे  पाते  हो  ।  साहित्य भाषा

 को  में  मानता  कठिन  काम  है  |  मैं  अ्रपर  हाउस  से  रहा  हूं  ।  वहां  पर  हमारे  प्रधान मंत्री

 जी  बोल  रहे  हैं  ।  उन्होंने  एक  एक्सप्रेशन  को  एक्सप्रेस  किया  है  ।  कज़  को  बड़ी  बड़ी

 लच्छेदार  भाषा  को  समझना  हर  ह... |  के  लिए  नहीं  है  ।  इने  गिने  ही  समझ  सकते

 विद्वान  wiz  पंडित  ही  साहित्य  के  मूल  सुत्र  को  समझ  सकते  अ्रादमी तो  फहम

 भाषा  ही  समझ  सकता  है  ।  इस  देश  में  हम  को  सिम्पल  हिन्दी  जिसको  हिन्दुस्तानी  क  हते  हैं

 प्रयोग  करना  है  ।

 अध्यक्ष  में  इतिहास
 को

 कोट  करना  चाहता  भगवान  बुद्ध  के  ज़माने  में  पाली  भाषा

 थी  |  संस्कृत  हटी  तब  उसके  बाद  पाली  भाषा  कौर  पाली  भाषा  से  टट  कर  हिन्दी  कराई  |  पथ्वी  राज

 चौहान के  मुहम्मद  गौरी  (..  उसके  बाद  हिन्दी  |  उसके  पहले  राजस्थानी  थी

 इस  तरह  से  संस्कृत  से  पाली  पाली  से  हिन्दी  पाई  हिन्दी  ज़रा  मंज  रही  है  ।  हिन्दी  भाषा

 भाषियों  से  भी  मैं  कहना  चाहता  में  उनको  भी  कसना  चाहता  हुं  कि  वह  इस  भाषा  को  संस्कृत-निष्ठ
 न

 बनायें  ्र  ऐसी  भाषा  न  बनायें  जिसको  श्राम  आदमी  समझ  न  सके  ।  यह  साहित्य  का  है  ।  हमको

 इसको  इतना  तुल  नहीं  देना  चाहियें  और  ऐसी  परिस्थिति  पैदा  नहीं  करनी  चाहिये  जिससे  any

 पेदा  या  देश  में  डिसयूनिटी पदा  हो  ।

 हम  देश  को  ऊंचा  उठाना  चाहते  हैं  ।  इसके  लिए  जो  कुछ  भी  किया  जा  सकता  हम  को  करना

 चाहिये  ।  अंग्रेजी  की  बात  यहां  की  जाती  है  ।  इसको  हमें  इतना  प्रोत्साहन  नहीं  देना  जितना

 दिया जा  रहा  देश  को  एक  सूत्र  में  बांधने  के  एक  एक  जबान  कार
 एक

 भाषा
 at  |

 भ्रमर  ददा  को  ऊंचा  उठाना  हो  तो  उसकी  एक  एक  भाषा  कौर एक  साहित्य  होना  चाहिये  कौर

 जरगर  उसको  मिटाना  हो  तो  उसके  साहित्य  को  मिटा  दो  ।  देश  को  मिटाने  के  लिए  प्रः  मैकाले
 ने

 यही  किया  था  ।  उसने  बाबू  पैदा  क्लिक पैदा  किये  ।  श्राज  हम  को  हिन्दुस्तान  में  डाक्टर

 अच्छा  भ्रच्छा  eal  वकील  चाहिये  |  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  छोटी  छोटी

 बातों में  न  पड़ें  ।  यह  हमें  शोभा  नहीं  देता  है  ।  हम  को  अपने  देश  के  साहित्य  अपने देश  की  संस्कृति

 की  रक्षा  के  लिए  झाचरण  को  दुरुस्त  करना  होगा  भ्रपने  बुजुर्गों  के  बताये  आचार्यों

 के  बताये  हुए  रास्ते  पर  चलना  होगा  ।  राम  चरित  मानस  जिसको  महात्मा  तुलसी  दास
 जी

 ने  लिखा

 कितनी  सुन्दर  ae  सरल  भाषा  में  लिखा  इसका  एक  उदाहरण  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता

 हूं  ।  उन्होंने  एक  स्थान  पर  लिखा  है

 जासु  राज  प्रिय  प्रजा  दुखारी
 ।

 सो  नप  अवश्य  नरक  अधिकारी i

 कितनी  सिम्पल  भाषा  में  उन्होंने  इसको  लिख  दिया  है  ।  पालिटिशियन उसको  कितने  ऊंचे

 पर  नाप  सकते हैं  ।  किसान  जो  गांव  में  रहता  है  वह  इसको  रामधुन  में  याद  करता  है
 ।

 पंडित  अ्रपनी  ही

 भाषा  में  इसको  तौलता  है  .  .  .  ,

 अ्रच्यकष  महोदय  कप  at  को  किस  श्रेणी  में  गिनते  हैं
 ?



 ae  १८८४  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  के  प्रति  बदनों  ovs ह

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  शिव  नारायण  :  मैं  भ्रध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  एक  मामूली  किसान  का  बच्चा  हूं

 aire  साधारण  हिन्दी  जानता  हूं  कौर  इसलिए  उसी  पैमाने  पर  तौलता  समझने  की  में  जरूर  इन  सब

 चीजों  को  कोशिश  करता  हूं  ale  चाहता  हूं  कि  जो  प्रेम  है  वह  बना  रहे  देश  बचा  उठे  |  इसलिए

 ant  द्वारा  कही  गई  बातों  को  कोट  करता  हुं  ।  हमारे  शर्मा  जी  यहां  कह  रहे  हैं  कि  एक  कौर

 दोर  मैं  सुना दूं

 नष्ट  क्ष  महोदय  :  दोर  सुनाने  का  कर्ब  नहीं  है  ।

 श्री  fra  नारायण :  में  भी  दोनों  के  चक्कर  में  नहीं  हूं  ।
 में  दिल  से  चाहता  हूं  कि  जितनी

 भी

 भाषायें हिन्दी  संस्कृत  है  शौर  भी  जितनी  भाषायें  उन  सबको  प्रोटैक्शन मिलना  चाहिये  ।

 art  इंग्लिश  की  बात  की  जाती  है  ।  आपके  झ्राशीर्वाद  से  मेंने  भी  इंग्लिश  पढ़ी  है  ।  वह

 देश  की  भाषा  नहीं  है  ।  में  उसका  बड़ा  घोर  विरोध  भी  नहीं  करता  ।  में  तो  इसमें  विश्वास  करता  हूं

 कि  rot  को  मजबूत  करो  ।  किसी  दूसरी  भाषा  को  सीख  लेने  में  कोई  हानि  लाभ ही  है  ।  हमको

 फारेन  एफेयजें  के  साथ  डील  करना  पड़ता  विदेशों में  जाना  पड़ता  मुल्क  में  मद्रास  ale
 में  जाना  पड़ता  प्यार  हमें  इंग्लिश  नहीं  जायेगी  तो  वहां  हम  एक  दूसरे  को  नहीं  समझ  नहीं

 राजगोपालाचारी जी  से  बात  नहीं  कर  वह  हमको  नहीं  समझ  हम  उनको  नहीं  समझ

 पायेंगे  ।  जानना  बड़ा  जरूरी  है  ।  लेकिन  फर्स्ट  प्रेफरेंस  आपको  हिन्दी  जो  कि  राष्ट्र भाषा

 देना  होगा  ।  इस  माननीय  सदन  ने  कौर  इस  देश  के  ने  और  यहां  तक  कि  राजगोपाल

 ara  जी  ने  भी  हिन्दी  को  प्रोटेक्शन  देने  की  बात  को  स्वीकार  किया  है  और  कहा  था  कि  हिन्दी

 भाषा  होगी  |  इस  वास्ते  जो  राष्ट्रभाषा  वह  सर्वोपरि  रहेगी  और  बाकी  जितनी  भाषायें  सब

 उसके नीचे  रहेंगी  |  नगर  कोई  भाषा  यह  चाहे  कि  में  राष्ट्र  भाषा  के  ऊपर  भढ़जाऊं तो यह ना-मुमकिन तो  यह  ना-मुमकिन

 है  इसको  कोई  भी  बरदाशत  नहीं  कर  सकता  ।  लेकिन  इसका  यह  मतलब  भी  नहीं  है  कि  जो  अन्य

 भारतीय  भाषायें  उनको  हमें  दबा  देना  चाहिय  ।  वे  भी  फलें  फलें  ।  हम  तो  यही  चाहते  हैं  कि

 राष्ट्र  भाषा  को  प्राटक्शन  मिले  देवा  का  कल्याण  हो  ।

 भी  मुहम्मद  ताहिर  )  :  जनाब  स्पीकर  मेंने  अभी  हमारे  दोस्त  दातार  साहब

 की  स्पीच  को  सुना  है  ।  उन्होंने  निहायत  खूबसूरत  कौर  दिल  को  लुभा  देने  वाले  अलफाज़  मैं  लिग्विस्टिक

 माइनारिटीज़ की  हिफाज़त  के  लिये  जो  कुछ  फरमाया  वह  यकीनन  बहुत  ही  उम्मीद-झ्रफज़ा है  ।

 मगर  सवाल  यह  है  कि  लिंग्विस्टिक्स  माइनॉरिटी  की  हिफाज़त  की  जो  बात  प्रा पने  कही  वह  क्या

 fam  इस  हाउस  में  कहने  की  है  या  उस  पर  करने  की  भी  जरूरत  है  ।  सवाल यही  है  ।  में  उनसे

 कहूंगा  कि  इस  हाउस  में  बात  कहने  से  कोई  फायदा  नहीं  जब  तक  श्राप  उस  पर  मल  न  करें  |  आपने

 होम  मिनिस्ट्री  के  प्रस  नोट  का  हवाला  दिया  है  ।  में  मानता  हूं  कि  उन्होंने  एक  प्रेस  नोट  उर्दू  के  बारे में

 इद  किया  था  तमाम  स्टेट्स  को  सब  स्टेट्स  ने  उसको  एक्जिट  किया  मगर  में  पुछना  चाहता

 हूं  कि  art  इस  बात  को  कई  बरस  हो  गये  क्या  किसी  स्टेट  ने  उस  पर  कमल  किया  है

 झगर  किया  है  तो  वह  बतायें  कि  इस  इस  तरीके  से  उन्होंने  अमल  किया  है  ।  भ्रमर  श्राप

 इसको  बता  सकें  तो  में  समझता  हूं  कि  कुछ  इसमें  कामयाबी  हासिल  हुई  है
 ।  लेकिन में  यकीन  के

 साथ  कहता  हूं  कि  किसी  बात  पर  भी  उन्होंने  सही  भ्रमण नहीं  किया  है  ।  इससे  मालम  होता  है  कि

 सिर
 स्टेट्स  में  बिल्कुल  तफावत जे  वे  एक  दूसरे  की  बात  को  सुनना  नहीं  चाहते  हैं  |

 हमारे  एक  दोस्त  ने  जो  वेस्ट  बंगाल  से  कहा  कि  ईस्ट  बंगाल  भ्र  वेस्ट  बंगाल  में  कहीं

 भी  उद  बोली  नहीं  जाती  है  भ्र ौर  उर्द  वहां  किसी  की  जुबान  नहीं  है  ।  मुझे  बहुत

 साथ  कहना  पड़ता हूं  कि  उनकी  यह  बात  बिल्कुल  गलत  है
 ।

 स्टेट्स  रिभ्नार्गनाइजेदान कमीशन  की
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 मुहम्मद

 रिपोर्ट को  art  उसमें  साफ-साफ लिखा  eat  है  कि  बिहार के  उस  हिस्से  को  जो  कि  बंगाल

 में  दिया  गया  है  र  जो  किशनगंज  का  एरिया  उसमें  उर्द  जबान  चलती  है  भ्र ौर  वस्त्र  बंगाल  को

 चाहिये कि  उस  एरिया  के  लिए  शभ्राफिशल  लेंगएज  वह  उर्द  कोर्ट  उर्द  करे  ।  लेकिन

 ग्राम  ate  बंगाल  में  उर्द  नाम  की  कोई  चीज़  नहीं  है  ।  इसको  तो  छोड़  लेकिन  हिन्दी  जो  कि

 नेपाल  लेंगे  है  उसमें  भी  अराज  कोई  दरख्वास्त  वगेरह  लेकर  किसी  कोर्ट  में  तो

 मुम्किन  कि  उसको  एक्सेप्ट  कर  लिया जाए  ।  उसको  फाड़  कर  फेंक  दिया  जाता  है  ।  यह

 eel  वहां  हिन्दी  तक  का  है  ।  उर्द  जिसके  बारे  में  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  उद

 वहां की  जुबान  होनी  चाहिये  ,  नहीं  हो  रही है  ।  यह  ठीक  है  कि  सेंटर  का  जो  प्रेस  नोट  होता  उसकी

 जो  हिदायात होती  उनको  एक्सेप्ट  तो  कर  लेते  हैं  लेकिन  उन  पर  करने  के  लिए  तैयार  नही

 होते हैं  ।

 हमारे  त्यागी  साहब  ने  अजीब  फलसफा  बयान  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  लिंग्विस्टिक

 माइनॉरिटी  के  बारे  में  जो  कहा  जाता  है  जो  स्लोगन  रेज़  किया  जाता  यह  बिल्कुल  ख़राब

 इससे  नसली  इंटेग्रशन  नहीं  हो  सकता  है  ।  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  यही  एक  मुल्क  नहीं  है  जहां

 लिग्विस्टिक  माइनॉरिटी का  सवाल  arg  एशिया  में  चले  फिनलैंड में  चले  स्वीटी  लैंड

 में  चले  वहां  पर  कितनी  ही  लैंगुएजिज  लेकिन  एसा  होने  पर  भी  वहां  नेशनल  इंटीग्रेशन

 aia  एकदा  जरूर  ए  वहां पर  तमाम  जो  माइनोरिटीज़  उनकी  जो  लेंगुएजिज़  उनको

 श्रीकिशन  लेंगएज  में  शुमार  किया  गया  है  |

 यहां  पर  स्कूलों  मैं  टेक्स्ट  बुक्स  का  जिक्र  भी  किया  गया  है
 ।

 इन  टेक्स्ट  युवक  के  बारे
 म

 में  कहना

 चाहता  हुं  कि  जरगर  श्राप  मुलाहिजा  फरमायें  उत्तर  प्रदेश  के  प्राइमरी  स्कूलों
 की

 टैक्स्ट  बुक्स
 तो

 आपको  फसोस  होगा  |  वाकई  यह  टैक्स्ट बुक्स  वहां ऐसी  तैयार  की  जाती हैं  जिन  में  खास  तौर

 पर  सबक  दिया  जाता  है  कि  किस  तरीके  से  हिन्दू  ौर  मुसलमानों  में  नफरत  हो  जाए  या  नफरत  होनी

 चाहिये  |  टैक्स्ट  बुक्स  में  यह  खास  तौर  से  बतलाया  जाता  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  आजकल ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  मुहम्मद  ताहिर  :  ऐसी  बात  है
 ।

 में  इसे  बतला  सकता  मेरे
 पास

 सुबत  हैं
 ।

 nea  यहां  पर  कोट  तो  कीजिये  जिससे श्री  क०  ता०  तिवारी  सुबूत  दीजिये
 ।  कुछ  यहां  पर

 यह  पता  चल  सके  |

 श्री  दिव  नारायण  :  ait  अभी  हमारे  चीफ  मिनिस्टर  ने  उत्तर  प्रदेश  में  पब्लिकली
 अ्रनाउस

 किया  है  कि  उर्द  को  प्रोटेक्शन  दिया  जायेगा  ।

 श्री  मुहम्मद  ताहिर  :  प्रोटेक्शन की  बात  वह  कहते  लेकिन  अगर  श्राप  टैक्स्ट  बुक्स
 देखें

 तो  हैरान  हगे  कि  इस  किस्म के  सबक  बच्चों  के  जहन  में  दिये  जाते  हैं  जिनसे  कि  मुसलमानों
 कौर

 हिन्दु ों में  नफरत  हो  ।  क्या  टैक्स्ट  बुक्स  ऐसी  होनी  चाहियें

 महोदय
 :

 शान्ति
 |

 मेम्बर  साहबान  को  सुन  लेना  चाहिये
 ।

 जो  जवाब  देना

 चाहें  में  बाद  में  उनको  बुला  लूंगा  ।

 To  ला०  बारूपाल
 अध्यक्ष से ककाफण  महोदय शापा वाना

 हिन्दुस्तान में  अखवार  वाल  भार

 दुनिया  वाले  यह  कहेंगे  कि  इंडिया  में  |  के  साथ  इस  तरह  से  न्याय  हो  रहा  है  ।
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 &  बर  में  प्रस्ताल

 met  सहोदय
 :

 आपको  तो  में  मौका  दे  चुका
 ।

 कहें  तो  में  दूसरे  लोगों  को  बुला

 a  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  में  खुद  टीचर  में  जानता  हूं  कि  इस  तरह
 से

 नहीं  हो  रहा  है
 ।

 श्री  मुहम्मद  ताहिर
 :  ग्रुप  टीचर  लेकिन  अगर  स्पीकर  साहब  इजाजत दें  तो  में  उन

 किताबों  को  भी  यहां  पेश  कर  दूंगा  जिनमें  इस  किस्म  की  बातें  लिखी  गई  हैं
 ।

 श्री  बड़े  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  श्राप  कोई  इस  तरह  का  ५  कीजिये  जिसमें  कि

 टैक्स्ट  बुक्स  में  हिन्दू  प्रौढ़  मुसलमानों  के  बीच  लड़ाई  पैदा  करने  की  कोशिश  की  गई  हो
 |

 श्री  मुहम्मद  ताहिर
 :

 में  बताऊंगा  ।  नगर  मुझे  दिया  जाय  तो  मैं  स्पीकर  साहब  के  सामने

 उन  किताबों को  हाजिर  कर  दूंगा जिन  में  इस  किस्म  की  नफरत  का  इजहार  जाता है  ।

 यह  गलत  चीज  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 में  भी  मेम्बर  साहब  से  कहूंगा  कि  यह  बात  ऐसी  है  जिसका  यहां  सुनने  बालों

 पर  भी
 जो

 बाहर  सुनेंगे  उन  पर
 भी

 गहरा  असर  होगा
 ।

 इसलिये  जब  तक  मेम्बर  साहब  के  पास

 इस  बात  का  पूरा  सबूत  न  या  वह  नाम  न  दे  सकें  कि  यह  किताब  तब  तक  इससे  गलतफहमी

 होने  का  सन्देशा  है  ।  किसी  भी  मेम्बर  साहब  को  ऐसी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये  जिसके  लिये  वह  खुद

 जिम्मेदारी से  सबूत  न  दे  सकें  ।  श्राप  बात  को  इतनी  दूर  तक  ले  जाना ठीक  नहीं  है  क्योंकि इसका  श्राम

 तौर  पर  जो  बाहर  पड़ेगा  वह  भी  बरच्छा  नहीं  होगा  अन्दर  वाले  मेम्बर साहब  भी  इस

 बात  पर  नाराज  हो  रहे  हैं  ।.

 श्री  मुहम्मद  ताहिर
 :
 मैं  इसका  सबूत  दे  सकता  हूं

 ।
 जरगर  मुझे  इजाजत  मिले  तो

 में
 किताबें

 भी  पेदा  कर  सकता  हूं  ।

 श्रेय  महोदय :  शायद  किसी  किताब  में  fred  ने
 (4 (|

 का  लफ्ज
 न

 लिखा  मुमकिन

 हैं  कि  fred  से  गलती  हो  गई  हो  ।

 भी  मुहम्मद  ताहिर
 :

 यह  हो  सकता है  ।  दूसरी  बात  जो  में  प्रजा  करना  चाहता  हुं  वह

 इंटमेंट्स के  बारे  में  है  ।  हमारे  दातार  साहब  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  लिग्विस्टिक  माइनॉरिटी  की

 हिफाजत  के  लिये  दो  बातें  बतलाई  हैं  यानी  एक  तो  स्टेट्स  के  चीफ  मिनिस्टर  को  रिस्पॉसिबल  बतलाया

 है  झ्र  दुसरे  डिस्ट्रिकट  लेबल  पर  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट्स  को  जिम्मेदार  ठहराया  है  ।  में  उनसे  कहूंगा कि

 अगर  झप  वाकई  चाहते  हैं  कि  लिग्विस्टिक  माइनारिटीज़  की  हिफाजत  हो  तो  श्राप  स्टेट्स  के  fas

 चीफ  मिनिस्टर  पर  ऊपर  इस  चीज  को  न  छोड़ें  ।  इसलिये  कि  उनके  पास  कहां  है  कि  वह  इन

 बातों को  देखें  ।  कम  से  कम  उन  के  साथ  श्राप  एक  कमेटी  बना  दीजिये  जिसमें  लिंग्विस्टिक  माइनारिटीज

 के  दो  चार  मेम्बर  कौर वे  उनको  यत लायें कि  इस  तरह से  श्रप्वाइंटमेंट्स  हुए  या  इंडस्ट्रीज

 में  या  बिजनेस में  किस  तरह  से  माइनारिटीज  के  साथ  बेइंसाफियां की  जा  रही  हैं  ।  तभी  चीफ

 मिनिस्टर  उस  में  ठीक  से  हिस्सा  ले  सकते  हैं  कौर  बेइंसाफियों  को  दूर  कर  सकते  हैं  ।

 इसी  तरह  से
 जाप  डिस्ट्रिकट लेबल  पर  ले  लीजिये  ।  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट के  साथ  एक  एसी

 कमेटी  बनीं  दीजिये  जिसमें  लिपिस्टिक  माइनारिटीज़  के  लोग  कुछ  नान  झ्राफिशल  मेम्बर  दे

 उसमें  पालियामेंट के  मेम्बर  हों  ।  उनको  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  के

 साथ  लगा  दीजिये  ताकि  वह  देखें  कि  जिम्मेवार  श्रप्वाइंटमेंट्स  में  हूर  तरीके  से  लिंग्विस्टिक

 रिटीज
 के

 हकूक  की  हिफाजत  हो  रही  है  या  नहीं  ।  भ्रमर  श्राप  एसा  करेंगे  तभी  कुछ  कामयाबी  हो
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 के  बार  मनस्ताप

 Ean [ary  मुहम्मद

 सकती है  ।  लेकिन  नगर  श्राप  सिंह
 ae

 मिनिस्टर  या  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  के  ऊपर  छोड़  दें  तो  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  चीफ  मिनिस्टर्स  पन्द्रह  वर्ष  से  काम  कर  रहे  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट्स  पन्द्रह  वर्ष

 से  काम  कर  रहे  हैं  ।  क्या  उन्होंने  माइनॉरिटी की  हिफाजत  की  ?  अगर  वह  ऐसा  करते  तो  यह

 राज  हिन्दुस्तान के  अन्दर  पैदा  न  होती  ।  में  नहीं  कहता  कि  वह  खुद  इस  चीज  को  नहीं  चाहते

 मगर  उनके  पास  वक्‍त  नहीं  है
 ।

 स्टेट्स  में  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट्स  के  पास  इतना  शभ्रोवरव्हेलमंगली

 है  कि  वह  इसे  देख  नहीं  सकते  हैं  ।  नगर  श्राप  कुछ  लोगों  को  उनके  साथ  मिला

 उनके  साथ  जोड़  तो  वे  हमेशा  इसे  देखेंगे  और  बतलायेंगे  कि  कहां  कहां  माइनारिटीज  के  साथ

 बेइंसाफी की  जाती  है  ।  ड्राप  इस  पर  गौर  कीजिये  ।  प्यार  श्राप  ऐसा  करेगे  तो  उनका  खेल  भी

 लोगो  की  तरफ  जायगा  वह  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 में  और  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  कौर  इन
 अल्फाज

 के  साथ  खत्म  करता  |

 श्री  क०  ता०  तिवारी  :  अध्यक्ष  सब  से  पहले  में  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  रिपोर्ट

 के  उठा  पैरा  की  तरफ  श्रीकृष्ण  करना  चाहता  हुं  जिन  में  बहुत  सी  लग्वेजेज  के  बारे
 में

 लिखा
 गया  है

 कि  कार्यवाइयां हो  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  पहले  जिस  बारे  में  इंटरप्ट  कर  रहे  थे  उस  का  जवाब  क्यों  नहीं  देते
 ?

 जब  दूसरे  माननीय
 सदस्य  बोल  रहे  थे

 तब  प्राय  बार  बार  इंटरप्ट  कर
 रहे

 अगर  श्राप
 के

 पास  जवाब

 ह ैतो  पहले  seat  पर  बोल  लीजिये  ताकि  उन  का  जवाब  हो  जाये
 ।

 श्री  क०  ato  तिवारी  :  वह  में  दे  रहा  हूं  ।

 अभी  तक  जितनी  बातें  कही  गई  हैं  उन  में  उर्दू  के  सम्बन्ध  में  बोलने  वालों  खास  तौर
 से

 प्रभी

 सदस्य  ने  जो  कुछ  उर्दू  के  बारे  में  कहा  हूरो  हिन्दी  की  पुस्तकों  के  बारे  में  कहा  है
 कि

 ऐसी
 :

 टैक्स्ट  बुक्स  ऐसी  किताबें  जिन  से  मुसलमानों  के  प्रति  नफरत  फैलती
 उस

 के  सम्बन्ध  में  में  कहना

 चाहता हूं  कि  कभी तक  हम  लोगों  ने  कोई  ऐसी  किताब  हिन्दी  की
 टैक्स्ट

 बुक्स  में  नहीं  देखी
 ।

 जैसा  भ्रध्यक्ष  श्राप  ने  भी  कहा  कि  were  कोई  माननीय  सदस्य  इस  हाउस  में  ऐसी  बातें

 करते  हैं  तो  उस  का  बहुत  खराब  बाहर  भी  पड़ता  है  कौर  जो  नेशनल  इंटीग्रेशन
 की

 बात  है  उस  को

 भी  बहुत  wader धक्का  लगता  है  ।  यही  जो  सेक्शन  मुसलमान लोगों  का  जिन्हें  हम

 रिटी  के  लोग  कहते  उन  के  साथ  जो  सुन्दर  व्यवहार  होता  इस  तरह  की  बातों  से  उस  पर  भी

 बहुत  खराब  प्रसर  पड़ता  जो  में  हिन्दू  मुसलमानों  शर  दूसरी  जातियों  के  सम्बन्ध  हैं

 उन  में  भी  बहुत  तरीका  कराता  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  मगर  कोई
 इस

 तरह  की  बात
 है

 तो

 बिना  उस  को  दिखाये  बिना  उस  रिफरेंस  दिये  इस  तरह
 की

 बातें  माननीय  सदस्य  को  नहीं

 कहनी  चाहियें  ।  जहां  तक  हम  लोगों  का  ख्याल  कोई  ऐसी  किताब  नहीं  है
 ।

 खास  तौर  से
 टैक्स्ट

 बक्स चय  की  प्रादेशिक  सरकारें  जांच  करती  केन्द्रीय  सरकार  जांच  करती  इस  हर  सतह
 पर

 उन  की

 जांच  होती  तब  जा  कर  वह  टैक्स्ट  बुक्स  पास  की  जाती  इस  के  लिये  कमेटी  होती  है
 ।

 कोई

 ऐसी  बातें  किसी  टैक्स्ट  बुक  में  होती  तो  वह  किताब पास  नहीं  की
 जाती

 ।  इसलिये यह  कहना  कि

 इस  तरह की  किताबें  में  समझता  हूं  कि  गलत  है
 ।

 दुसरे  में  का  ध्यान  इस  तरफ  श्रीकृष्ण  करना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  के  एक  विरोधी  माननीय

 सदस्य ने  कहा  है  कि  जब  से  बिहार में  उड़ीसा का  कुछ  हिस्सा चला  गया  उड़ीसा के  ऊपर  वहाँ
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 बार  में  प्रस्ताव-जारी

 की  सरकार  का  ध्यान  नहीं  है  वह  सप्रेस  की  जाती  है  ।  उस  की  बढ़ोतरी  नहीं  होती
 ।

 इस  के  सम्बन्ध

 में  जो  रिपोर्ट  का  सेकेन्ड  एडिशन  है  उस  के  पेज  १६  पर  जो  पं  रा ग्राफ  ४३  है  मैं  उसे  पढ़ना  चाहता हूं  :

 प्रतिवेदन  ३१  RENE aH gH TAT तक  की  प्रविधि  के  लिये  है  ।  इस  दफ्तर  में  उड़िया  भाषा

 बोलने  वाले  wey  संख्यकों  से  शिकायतें  भी  ars  हैं  1”

 स्कूल  में  विद्याथियों  की  संख्या है  ३१८  ।  उस में  हिन्दी के  रीच सं  हैं  १०,  बंगालो
 का  १  कौर

 उड़िया के  ५  |  इसी  तरह  से  खरसबा  में  विद्यार्थियों  की  संख्या है  ३१७  ।  उस  में  हिन्दी  के  टीचसें  हैं  १०,

 बंगाली  के  २  ak  उड़िया  के  ५  ।  यह  फिगसं  इस  में  दिये  हुए  हैं  ।

 हुए  भ्रांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  विलय  से  पहले  इस  क्षेत्र  में  एक  उच्ज  पांच  मध्य

 स्कूल  प्र  ५२  प्रारम्भिक  स्कूल  हैं  ।  इस  समय  २  ऐसे  उच्च  स्कूल  &  मध्य  स्कूल

 art  ve  प्रारम्भिक  स्कूल  हैं  ध

 दूसरी  बात  सभी  हमारे  एक  भाई  ने  यह  कही  कि  उरद  को  fea  नहीं  मिलता कौर  उर्दू  को

 दबाया  जाता  है
 ।  हमारा  ख्याल यह  हँ  कि  यह  प्रोपैगेंडा जयादा है ध्रौर ज्यादा  हैऔर  ये  लोग  फैक्ट्स  में  जाने

 की

 कोशिश  नहीं  करते  ।  इस  रिपोर्ट  में  बिहार  के  बारे  में  लिखा  हू  :

 विभिन्न  भ्रभ्यावेदनों  में  उठाई  गई  बातें  बिहार  सरकार  को  संक्षेप  में  बता  दी  गई  थीं  ।  बिहार

 सरकार  का  उत्तर  परिशिष्ट  एक  में  है  ।

 में  मौलाना  साहब  से  कहुंगा  कि  अ्रेंडिक्स  एफ  में  देखें  ।  उस  में  लिखा है
 :

 विवरण  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  साहिब गन्ज  कालिज  को  छोड़  कर  सब  कालिजों

 में  दूं  पढ़ाया जाता  है
 11.0

 कौर  कहा  है  :

 स्नातकोत्तर  अवस्था  में  पटना  विश्वविद्यालय  में  उर्दू  पढ़ाने  की  व्यवस्था  है
 ।

 सरकार

 बिहार  विश्वविद्यालय  मेंਂ  उर्दू  का  स्नातकोत्तर  अवस्था  में  भ्रामक  करना

 नहीं  ।

 प्रभी  हमारे  दोस्त  ने  जो  छोटा  नागपुर  की  तरफ  से  oad  हैं  कहा  कि  उन  की  भाषा
 की

 aire

 ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 ।

 इस  के  बारे  में  इस  रिपोर्ट  के  पेज  पर  लिखा  है  उस  को  वह  पढ़  लें
 ।  इस  में

 लिखा है  :

 संकल्प  के  लिये  मातृभाषायें

 मुरदारी  ate  ग्रां गल  भारतीय  शिष्यों  के  लिये  अंग्रेजी होगी  ध

 तो इस  तरह  से  केवल  प्रोपेगंडे  के  लिये  इस  प्रकार  की  बातें  कह  दी  जाती  हैं  प्रो  लोग  रिपोर्ट

 में  नहीं  जाते  कौर  उस  को  नहीं  देखते  प्रौर  इस  प्रकार  को  बातें  चाहे  वे  उड़ीसा  के  भ्र पोजीशन  के  लोग  हों

 या
 कांग्रेस  पार्टी लोग  हों  कह  देते  हैं  इस  प्रकार  की  बातें  कह  कर  देश  में  जहरीला  वातावरण

 फैलाना  उचित  नहीं  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  रिपोर्ट  में  काफी  मैटीरियल  दिया  गया  है  ।  इस  की  तरफ

 माननीय  सदस्यों  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 एक  बात  में  संस्कृत  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 परब  श्राप  खत्म  कर  दें
 ।

 1732  (Ai)
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 २२  १९६२

 शी  शास्त्री
 :  were

 में  बड़े  संक्षेप  में  एक  बात  की  जोर  सदन
 का

 ध्यान  कराना  चाहता  हूं
 ।

 माननीय  सदस्य  श्री  ताहिर  को  गवर्नमेंट  से  यह  शिकायत  है  कि

 गृह  मंत्रालय  की  भ्रोर  से  जो  इस  प्रकार  के  प्रैस  नोट  राज्यों  को  जाते  हैं  उन  पर  किसी  प्रकार  का

 कोई  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  ।

 कभी  माननीय  त्यागी  जी  ने  कहा  कि  इस  प्रकार  के  आन्दोलनों  अर्थात्‌ छोटी छोटी भाषाश्रों छोटी  छोटी  भाषियों

 का  नारा  लगाने  से  यह  परिणाम  ear  है  कि  हमारे  देश  की  अखंडता  खंडित  होती  चली  जा  रही  है  ।

 लेकिन  ताहिर  साहब  का  कहना  है  कि  aware  छोटी  छोटी  भाषाओं  को  संरक्षण  दिया  जायेगा

 तो  इस  से  देश  की  शभ्रखंडता  खंडित नहीं  होगी  ।

 तीसरी  बात  जिस  पर  उन्हों  ने  विशेष  जोर  दिया  है  वह  मेरा  विचार  है  केवल  इस  सदन  को  सुनाने

 के  लिये  नहीं  है  बल्कि  पाकिस्तान  के  प्रैस  को  सुनाने  के  लिये  है
 ।

 उन्हों  ने  कह
 1

 कि  इस  प्रकार  की  पुस्तकें

 हिन्दुस्तान  में  पढ़ायी  जाती  हैं  कि  जिन  को  पढ़ने  से  .  ..

 maa  महोदय
 :

 ऐसा  नहीं  कहना  चाहिये  |

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  मेरा  अपना  निवेदन  है  कि  यों

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  जब  यहां  बोलें  तो  यह  कहना  उचित  नहीं  कि  उन्हों  ने  पाकिस्तान
 प्रैस को  कहने  के  लिये  यह  बात  कही  ।  यह  को  नहीं  कहना  चाहिये  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  श्राप  स्वयं  कल  परसों  वहां  के  पत्रों  में  देख  लेंगे  कि

 इस  प्रकार  की  बहुत  सी  बातें  छपती  हैं
 ।

 महोदय
 :  जब  तक  श्राप  के  पास  कोई  सबूत  न  हो  तब  ०७  कहना  मुनासिब  नहीं  है  |

 में  इस  की  इजाजत  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  प्रकादावीर  दूसरी  बात  जो  में  विशेष  रुप  से  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  जहां  तक

 उन  प्रैस  नोटों का  सम्बन्ध  है  जो  गृह  मंत्रालय  की  कौर  से  प्रदेश  सरकारों  को  भेजे  जाते  उन  के  बारे

 में  कहा  जाता  है  कि  उन  को  व्यावहारिक  रुप  नहीं  दिया  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  इस  रिपोर्टे  में  से  ही

 कुछ  अंकड़े  सामने  प्रस्तुत  करना  चाहता  पहले में  मध्य  प्रदेश के  सम्बन्ध  Fans

 प्रस्तुत करना  चाहूंगा  ।  सब  से  बड़े  दुख  की  बात  तो  यह  है  कि  जब  भी  उरदू  भ्राता  है  तो
 उसे

 एक  सम्प्रदाय  विशेष  या  धर्म  विशेष  के  साथ  मिला  दिया  जाता  है  तौर  उसी  आधार  पर  उर्दू  की  उन्नति

 या  अवनति  के  सम्बन्ध  में  चर्चा यें  की  जाती  हैं  ।  सम्प्रदाय  विद्वेष  के  साथ  उस  को  लगा  कर  उस  श्रीधर

 पर  चर्चा  की  जाती  है  ।

 में  मध्य  प्रदेश  के  आंकड़े  विशेष  रुप  से  इस  दृष्टि  से  देना  चाहता  हूं  कि  संख्या  की  दृष्टि  से  उत्तर

 प्रदेश  की  अपेक्षा  वहां  उर्दू  से  चिपटे  सम्प्रदाय  विशेष  की  संख्या  अधिक  नहीं  है,जिस  के  लिये  इतनी  बड़ी

 सुविधायें दी  जा  रही  हैं  ।  यह  गृह  मंत्रालय  की  नीति  का  ही  परिणाम  है  कि  वहां  इस  प्रकार  की  सुविधायें

 दी  जा  रहीं  इस  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  सन्‌  १९५५-५६  में  मध्य  प्रदेश  में  उरद  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों
 की

 संख्या  १६,६८६  थी  कौर  उन  के  लिये  LEQ  अध्यापकों का  प्रबन्ध  किया  गया  ।  PEXG—UYV

 में  उरदू  ara  विद्यार्थियों की  संख्या  95,338 A aicga & fast थी  कौर  उन  के  लियें  ६२७  अध्यापकों की  व्यवस्था

 की
 गयी  |

 इस  प्रकार  सन्‌  १९५७-४८ में  उर्दू  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों की  संख्या  १९,७०५  थी
 जिन

 के

 fat  ६४७  अध्यापकों की  व्यवस्था  की  गई  |



 ३१  १८८४  भाषायी  अल्पसंख्यकों  क  आयुक्त  के  प्रतिवेदनों  Love ह

 के  बार  में  प्रस्ताव-जारी

 इसी  देखें  तो  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  अध्यापकों  की  संख्या  हजारों में  पहुंचती  उत्तर

 प्रदेश में  सन्‌  geYY—UE F में  उर्दू  पढने  वाले
 विद्यार्थी  ७३,७०४ थे  जिन  के  लिये  २,६१०  भ्रध्यापकों

 की  व्यवस्था की  गई  ।  सन्‌  ge  ४५६-५७  में  २,७४४  errant
 की

 व्यवस्था
 की  गयी

 |

 तो  यह  कह  कर  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  जो  प्रैस  नोट  राज्य  सरकारों को  जाते  हैं  उन  को

 व्यावहारिक  रुप  नहीं  दिया  जाता  केन्द्रीय  सरकार  पर  आरोप  लगाया  जा  रहा  है  उस  दल  के  एक  सदस्य

 द्वारा  जिस  की  राज  सरकार  ह  ।  मेरा  ऐसा  aaa  हूं  कि  यह  संगत  नहीं  बल्कि  इस  के  पीछे  कुछ  दुसरा

 भाव  छिपा  प्रतीत  होता  है  ।

 दूसरी  बात  |  एक  पुस्तक  के  सम्बन्ध  में  इन्हीं  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उत्तरप्रदेश  में  एक  ऐसी

 पुस्तक  पढ़ायी  जाती  है  जिस  से  हिन्दू  और  मुसलमानों  के  बीन  में  प्रयास  में  वैमनस्य
 की

 खाई  चौड़ी  होती

 जाती है  ।  होना  तो  यह  चाहिये  जैसा  कि  श्राप  ने  सं  केत  किया  ,  कि  यह  दोषारोपण करने  से

 पूर्व  माननीय  सदस्य  उस  पुस्तक  का  नाम  या  उस  पाठ
 का

 नाम  लिख  कर  लाते
 ।

 ले  किन  में  उत्तर  प्रदेश

 का  प्रतिनिधित्व  इस  सदन  में  करता  हूं  इसलिये  अपनी  जानकारी  के  ग्रा धार  पर  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  पुस्तक  की  चर्चा  वहू  कर  रहे  थे  उस पुस्तक के  सम्बन्ध  में  उत्तर

 में  एक  सम्प्रदाय  विशेष  की  a  से  यह  कहा  गया  था  कि  इस  प्रकार  की  पुस्तक  पढ़ायी  जाती  है

 जिससे  दूसरे  धर्म  का  area  होता  है  शौर  इसलिये  इस  पुस्तक  को  श्रमिक  वर्ग  विद्वेष के  बच्चे  नहीं

 पढ़ेंगे  |  उत्तर  प्रदेश  के  दिक्षा  मंत्री  ने  उस  सम्बन्ध  में  अपनी  सफाई  भी  दी  ।  प्राण  में  इस  बात  को

 इसलिये  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  उस  मामले  में  व्यावहारिकता  श्र  निष्पक्षता

 से  ही  काम  नहीं  लिया  बल्कि  सीमा से  भी  आगे  बढ़  कर  तुष्टिकरण  का  कार्य  किया  |  उस  पुस्तक  का

 नाम  या  चन्द्रिकाਂ है  ।  उस  मैं  एक  स्थानों पर  इस  प्रकार के

 प्रकरण  ara  हैं  कि  सरस्वती  की  पूजा  कैसे  की  उस  सम्प्रदाय  विशेष  की  ae  से  शिकायत  की  गयी

 कि  हमारे  बच्चे  इस  पुस्तक  कोही  तो  उत्तर  प्रदेश  के  शिक्षा  मंत्री  ने  उन  को  भरा इवा सन दिया  कि

 जग  इस  पुस्तक  का  प्रमिला  संस्करण  छपेगा  तो  उस  मैं  इस  प्रकार  का  नोट  चढ़ा  दिया  जायगा  कि  उस

 सम्प्रदाय  विद्वेष  को  बच्चों  के  उसे  पढ़ने  के  लिये  विवश  न  किया  जाये  |

 में  समझता  हूं  कि  राज  जब  हम  इस  देश  में  एकता  के  वातावरण  को  दृढ़  करना  चाहते  हों  तो  यह

 गात  उचित  नहीं  थी  कि  इस  प्रकार  का  नोट  चढ़ाया  जाता  ।  बल्कि  होना  तो  यह  चाहिये  कि  ware  दूसरे

 सम्प्रदाय
 के  त्यौहारों  के  बारे  में  हिन्दू  बच्चे  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहें  तो  उन  को  उस  की  भी  छूट

 दी

 जानी  चाहिये  इसी  प्रकार  दूसरे  सम्प्रदाय  के  बच्चे  हिन्दू  त्यौहारों  के  बारे  में  सीखें  तो  इस  से

 एकता  बढ़ेंगी  न  कि  एकता  टूटेगी  |  लेकिन  इस  के  पीछे  जो  भावना  है  वह  कुछ  है  ।  उसी  के  आधार

 पर  यह  सारी  बातें  कही  जा  रही  हैँ  ।

 इस  शिकायत के  सम्बन्ध  मैं  जो  कि
 प्रैस

 नोट  केन्द्रीय सरकार  से  राज्य  सरकारों को  भेजे  जाते हैं

 उस
 को  व्यावहारिक  रूप  नहीं  दिया  मुझे  एक

 भी
 निवेदन  करना  है

 |
 कुछ  समय  पूर्वे  मुझे  इस

 सदन  में  पंजाब  के  एक  छोटे  से  भाग  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त

 वह  स्थान  गुड़गांव  है  जो  कि  दिल्ल  से  ६  मील  चल  कर  है
 ।

 उस  डिस्ट्रिकट  में  उस  समय  मुसलमान  बहुत

 थोड़ी  संख्या  में  थे
 ।

 उन्हों  ने  पंजाब  सरकार  को  श्रावित  पत्र  दिया  कि  उन  को  उर्दू  पढ़ने  की  सुविधा

 दी  जाये  ।  तो  पंजाब  सरकार  ने  बिना  इस  बात  की  अपेक्षा  किये  कि  उस  जिले  में  दूसरे  सम्प्रदायों  के

 बच्चों  की  संख्या  कितनी  उन  के  लिये  उरदू  के  पठन  पाठन  की  व्यवस्था  तुरन्त  कर  दी
 ।  मेरा  ऐसा

 निवेदन  यह  है  कि  जो  इस  प्रकार  के  ara  लगाये  जाते  हैं  वे  किसी  जानकारी  पर  areca  नहीं  हैं  ।



 {oko  भाषायी  भ्रल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  के  प्रतिशत  के

 बारे  में  प्रस्ताव-जारी

 प्रकादवीर

 इसी  प्रकार  श्राप  देखें  कि  काश्मीर  1102.0  प्रदेश  में  जहां  कहीं  भी  उर्दू  के  पठन  पाठन  की

 सुविचारों  की  मांग  की  गयी  हूँ  वे  सुविधायें  उपलब्ध  की  गयीं
 ।  इसलिये में  बड़ी  नम्रतापूर्वक  निवेदन

 करना  चाहता हूं  कि  ऐसी  चप्रयिं  इस  सदन  में  न  की  जायें  कारण  इस  प्रकार  की  चर्चायें  केवल  इस

 सदन  की  चारदीवारी  तक  ही  सीमित  नहीं  रहती
 बल्कि

 प्रैस  वाले  उन  को  दूसरे  देशों  तक  पहुंचाते हू  ।

 धौर  दूसरे  देशों  में  उन  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  प्रदर्शित  किया  जाता  विशेष  कर  जब  रूलिंग पार्टी  के

 माननीय  सदस्य  कोई  बात  अपने  मुंह  से  निकालें  तो  उन  को  इस  देश  के  स्वाभिमान  तौर  परम्परा  का

 ध्यान  रखना  चाहिये  ate  उन  को  यह  बात  भी  प्यार  सामने  रखनी  चाहिये  कि  एक  छोटे  से  सम्प्रदाय

 को  सीमा  से  at  बढ़कर  किस  प्रकार  सुविधा में  दी  जा  रही  हैं  ।  कौर  इस  का  अनुचित  लाभ  उठाने

 का  प्रयत्न न  होना  चाहिये  |

 +e  महोदय
 :

 श्री  चर्चा  समाप्त  हो  गई  है
 ।

 माननीय  मंत्री  अगले  दिन  उत्तर  देंगे
 ।

 इस  क  थि  लोक-सभा  शुक्रवार २४  १६  ६२/भाद  ce  १८८४  के  ग्यारह

 wa  तक  &  लिये  स्वागत  कर  दी  गई  ।

 ey

 watt में
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